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वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 फरवरी , 2005 
सं . एफ . 2( 10 )- बी( डी )/ 2005. - निम्नलिखित सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है : 

बजट 2005 - 2006 
वित्त मंत्री, पी . चिदंबरम का भाषण 

28 फरवरी , 2005 

भाग- क 
अध्यक्ष महोदय , 

मैं वर्ष 2005-06 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं । 
2 . पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने कहा था कि 2004 के चुनावों का मतदान 
परिवर्तन के लिए मतदान था । मेरा विश्वास है कि यह मतदान एक नए नेतृत्व, एक नई सरकार , 
नई नीतियों , आम आदमी, जो सारी राजनीति और प्रशासन का केन्द्र बिन्दु है, पर नए सिरे से 
ध्यान केन्द्रित करने के पक्ष में था । 
3. मैं अपने विश्वास की पुनः पुष्टि करता हूं और मैं इसकी घोषणा भी करता हूं कि प्रधान मंत्री 
डा. मनमोहन सिंह के अधीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ( यू. पी. ए.) सरकार ने एक नया मार्ग 
प्रशस्त किया है जो देश के लोगों को अधिक स्वीकार्य है और जो सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक 
कल्याण करेगा । 
4. मैं आज की कार्रवाई शुरु करने से पहले सुनामी त्रासदी के कारण उत्पन्न जानमाल और 
आजीविका के नुकसान पर सरकार की हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अभी तक सरकार ने 
3, 644 करोड़ रुपए की धनराशि के राहत पैकेज का अनुमोदन किया है। योजना आयोग ने जो 
सनामी पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यक्रम का समन्वय कर रहा है. 10. 216 करोड़ रुपए की 
अनुमानित लागत का एक कार्यक्रम तैयार किया है। मैं माननीय सदन और प्रभावित लोगों को 
आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेगी और 
यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक प्रभावित परिवार का पूरी तरह पुनर्वास हो जाए । 
I. वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि 
विगत समयः जहां हम 2003- 04 में थे 
5 . मई 2004 में यू. पी . ए. सरकार को जैसाकि अब हम जानते हैं एक ऐसी अर्थव्यवस्था 
विरासत में मिली, जिसकी वृद्धि दर इससे पिछले वर्ष की 4 प्रतिशत की कमजोर पृष्ठभूमि में 
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2003-04 में 8.5 प्रतिशत पर आ गई थी । जहां यह वृद्धि वास्तव में व्यापक आधार पर थी, वहां 
यह प्रभावशाली वृद्धि दर मुख्यतः कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन की बहाली के कारण थी । 
मैंने तब यह टिप्पणी की थी कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री काफी भाग्यशाली थे जबकि उनसे पहले के मंत्री 
ऐसे भाग्यशाली नहीं थे! उच्च वृद्धि दर के बावजूद अनेक बाधाकारक प्रवृत्तियां थीं जो मई 2004 
में ध्यान में आईं । सबसे पहली 2003 -04 के अंत में नकदी प्रलंबन की थी जो 2004- 05 तक 
चलती रही । दूसरी भूमंडलीय पेट्रोलियम कीमतों में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति 
दबावों की थी । तीसरी दक्षिण - पश्चिमी मानसून की अप्रत्याशित 13 प्रतिशत की कमी थी । चौथी 
प्रवृत्ति व्यापार भरोसेमंदी में स्पष्ट गिरावट की थी जिसके कारण नए निवेशों में तेजी से गिरावट 
आई और जो वर्तमान लेखा- अधिशेषों के रूप में भी प्रदर्शित हुए। किसी भी स्तर से यह महान 
चुनौतियां थीं , परन्तु यू. पी .ए. सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी । 
वर्तमानः जहां हम 2004-05 में हैं 
6. निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार उत्पन्न करने, राजकोषीय सुदृढ़ता में तेजी लाने, उच्चतर 
राजकोषीय हस्तान्तरण सनिश्चित करने और कषि विनिर्माण तथा आधार सविधा संरचना पर 
ध्यान केन्द्रित करने के लिए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम ( एन . सी . एम. पी .) ने सरकार को 
प्रतिवर्ष 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर बनाए रखने को अधिदेशित किया । एन. सी . एम. पी. ने शिक्षा एवं 
स्वास्थ्य देखरेख को सर्व सुलभ कराने और प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को एक सौ दिवसों का 
रोजगार सुनिश्चित कराने का भी अधिदेश दिया । मेरा विश्वास है कि 9 महीनों की अवधि में हमने 
चुनौतियों का सामना किया है और कई सफलताएं हासिल की हैं । 

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार चालू वर्ष में वृद्धि दर 6. 9 प्रतिशत होने का 
अनुमान किया गया है और विनिर्माण क्षेत्रक की 8. 9 प्रतिशत की वृद्धि दर की 
आशा है । 
28 अगस्त, 2004 को मुद्रास्फीति 8. 7 प्रतिशत पर आ गई थी जिसे नियंत्रित कर 
लिया गया है । 12 फरवरी, 2005 को मुद्रास्फीति दर 5. 01 प्रतिशत थी जो पिछले 
वर्ष के इसी सप्ताह की तुलना में एक प्रतिशत प्वाइंट से भी अधिक रूप में कम हो 
गई है। औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित 
मुद्रास्फीति कम थी जो दिसम्बर, 2004 में 3.8 प्रतिशत पर थी । 
व्यापार- भरोसेमंदी की बहाली हो गई है और 2004- 05 में निवेशों में तेजी आई है । 

गैर - खाद्य ऋण 21 . 2 प्रतिशत बढ़े हैं । 
वर्ष की समाप्ति तक हम विश्वास के साथ यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था 
के सभी इंजन लगभग पूरी गति के साथ चल रहे हैं । 
7. हमने आम नागरिकों को दिए अपने अनेक वचन भी पूरे कर लिए हैं । पिछले वर्षमैंने वचन 
दिया था कि कृषि ऋण 30 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता 
है कि 105, 000 करोड़ रुपए के घोषित लक्ष्य की तुलना में हम 108 , 500 करोड़ रुपए का वितरण 
पूरा करने जा रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अभी तक अपने 
उधारकर्ता पोर्टफोलियो में 58 . 20 लाख नए किसान शामिल कर लिए हैं । मैंने वचन दिया था कि 
छात्रों को शिक्षा ऋण उदारतापूर्वक दिए जाएंगे । वर्ष 2003-04 में 1. 983 करोड़ रुपए की 
धनराशि के 1, 08. 000 ऋणों की तुलना में 31 दिसम्बर, 2004 तक 2, 249 करोड़ रुपए की 
धनराशि के 1, 40, 000 ऋण दिए जा चुके हैं । मैंने वचन दिया था कि अंत्योदय अन्न योजना के 
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अंतर्गत शामिल परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ परिवारों से बढ़ाकर 2 करोड़ परिवार की जाएगी 
और यह वचन पूरा कर लिया गया है । मैंने यह वचन दिया था कि काम के बदले अनाज पुनर्निर्मित 
कार्यक्रम 150 जिलों में चलाया जाएगा। इसे 14 नवम्बर, 2004 को शुरू कर दिया गया है। मैंने 
वचन दिया था कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पेश किया जाएगा । यह भी कर 
लिया गया है। मैंने वचन दिया था कि हम स्व - सहायता समूहों की अवधारणा को जोर- शोर से 
बढ़ावा देंगे । चालू वर्ष में 1. 85 लाख स्व - सहायता समूहों के लक्ष्य की तुलना में हमने पहले ही 
2.26 लाख ऋण संबद्ध स्व - सहायता समूहों को शामिल कर लिया है और 1, 197 करोड़ रुपए के 
ऋण बांटे जा चुके हैं । माननीय सदस्यगण इस बात को नोट करेंगे कि इन प्रत्येक क्षेत्रों में सरकार 
का मुख्य ध्यान आम नागरिक पर रहा है, चाहे वह किसान हो, विद्यार्थी हो , स्व -नियोजित महिला 
हो अथवा काम और भोजन तलाशने वाला श्रमिक हो । 
आगामी वर्ष 2005- 06 में सा जहां होंगे 
8. वृद्धि , स्थायित्व और समानत पारस्परिक मजबूती प्रदान करने वाले उद्देश्य हैं । एन. सी. एम . पी . 
का झुकाव गरीबों के पक्ष में सरकार द्वारा निर्णायक हस्तक्षेप की दिशा में है । भारतीय अर्थव्यवस्था 
की समुत्थान शक्ति को देखते हुए संसाधनों को जुटाना और गरीबी एवं बेरोजगारी पर सीधा प्रहार 
करना संभव है। आम आदमी को तुरंत राहत प्रदान करने का यही एक उपाय है । 
बड़ी तस्वीर 
9. मैं पहले एक बड़ी तस्वीर पेश करना चाहता हूं । वर्ष 2004 - 05 में आयोजना के लिए सकल 
बजटीय सहायता ( जी . बी. एस .) 145, 590 करोड़ रुपए थी जिसमें हमने बाद में 2,000 करोड़ 
रुपए बढ़ा दिए थे। जैसा कि मैं बाद में उल्लेख करूंगा, बारहवें वित्त आयोग ( टी. एफ . सी .) की 
सिफारिशों के परिणामस्वरूप निधिपोषण की प्रणाली में परिवर्तन आ गया है। समान आधार पर 
2005 - 06 में आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता 172, 500 करोड़ रुपए बनती है । यह 
16. 9 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करती है । बजट अनुमान 2004- 05 में केन्द्रीय आयोजना के 
लिए सहायता 87,886 करोड़ रुपए थी और बजट अनुमान 2005 - 06 में इसे बढ़ाकर 110, 385 
करोड़ रुपए कर दिया गया है जो 25.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि को प्रदर्शित करती है । में 
एन. सी. एम. पी . के अंतर्गत आने वाले प्राथमिकता क्षेत्रकों और अग्रणी कार्यक्रमों के लिए अगले वर्ष 
25 , 000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं । 
10 . उदाहरण के लिए, 2005 - 06 में शिक्षा के लिए आबंटन 18, 337 करोड़ रुपए होगा । शिक्षा 
के बाद ग्रामीण विकास के लिए आयोजना आबंटन 18,334 करोड़ रुपए होगा । उर्वरकों के लिए 
सब्सिडी पर व्यय 16, 254 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 
होने वाला अनुमानित व्यय 10, 280 करोड़ रुपए है । 
II . गरीबी और बेरोजगारी पर प्रहार 
लोगों की अधिकारिता 
11. भारत एक गरीब देश नहीं है, फिर भी हमारे लोगों का एक बड़ा हिस्सा गरीब है । गरीबी 
केवल आमदनी के मामले में नहीं है। गरीबी के अन्य संकेतक हैं निरक्षरता, बीमारी, शिशु मृत्यु 
दर, कुपोषण, कौशल का अभाव एवं बेरोजगारी । जनतंत्रीय सरकार का संपूर्ण प्रयोजन है गरीबी 
का उन्मूलन और प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होने, कार्यकौशल सीखने और लाभदायक रोजगार 
पाने के अवसर प्रदान करना । सरकार इस बात को मानती है कि गरीब को अधिकारिता प्रदान 
करना और गरीबी के अभिशाप का नामोनिशान मिटाना उसका पावन कर्तव्य है । 
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रोजगार 
12. पिछले बजट में मैंने कार्य रहित वृद्धि के विचार को अस्वीकार किया था । जब मैं यू. पी. ए. 
सरकार के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता हूं तो माननीय सदस्यगण इस बात का पाएंगे कि विभिन्न 
स्कीमों और कार्यक्रमों के पीछे मूल उद्देश्य रोजगार सृजन का है । अतिरिक्त 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि 
में आश्वासित सिंचाई सुविधाओं से पांच वर्षों की अवधि में प्रति हेक्टेयर 1 व्यक्ति की दर से 1 
करोड़ अतिरिक्त लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न होगा । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिर: दर पर वृद्धि 
कर रहा है उससे प्रतिवर्ष 2.5 लाख रोजगार उत्पन्न होते हैं । अकेले वस्त्र उद्योग क्षेत्रक की 
क्षमता अगले 5 वर्षों में 1. 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करने की है । सूचना-प्रौद्योगिकी उद्योग 
( आई. टी .) द्वारा 2009 तक अतिरिक्त 70 लाख रोजगार प्रदान करने की आशा की जाती है । 
निर्माण उद्योग से भी लाखों रोजगार की आशा की जाती है । जिन क्षेत्रको म रंजगार उत्पन्न 
करने की क्षमताएं हैं , उनकी ओर सरकार सर्वाधिक ध्यान देगी । 


राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 
13 . नवम्बर, 2004 म राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरु करने के बाद प्रत्यक नकद 
घटक और खाद्यान्न घटक के लिए प्रावधान किया गया । समग्र रूप से चालू वर्ष में 4, 020 करोड़ 
रुपए के व्यय का अनुमान है । वर्ष 2005 -06 के लिए नकदी घटक हेतु 5. 400 करोड़ रुपए और 
खाद्यान्न घटक के लिए 50 लाख मी . टन खाधान्न का प्रावधान किया गया है और संपूर्ण रूप से 
आबंटन बढ़कर 11, 000 करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार का इरादा इस कार्यक्रम की रट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारंटी रकीम में परिवर्तित करने का है । पूर्ण रूप से लागू हो जाने पर यह स्कीम 
करोड़ा गरीब परिवारों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करेगी और मैं इस कार्यक्रम के लिए 
धनराशि की व्यवस्था का वचन देता हूं । 


राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 
14. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( एन. आर. एच. एम .) को अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किया 
जाएगा । इसका केन्द्र बिन्दु होगा सामुदायिक रवामित्व पर आधारित आधार -स्तरीय जन स्वास्थ्य 
हरतक्षपा के माध्यम स प्राथमिक स्वास्थ्य का सशक्त करना । स्वास्थ्य विभाग और परिवार 
कल्याण विभाग के लिए कुल आबंटन चालू वर्ष में 8, 420 करोड़ रुपए से बढ़कर अगले वर्ष 
10, 280 करोड़ रुपए हो जाएगा । इस बढ़ोतरी से एन. आर. एच. एम , और स्वास्थ्य रखपरावका के 
प्रशिक्षण, अधिक औषधियां प्रदान करने और प्राथमिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रणाली के 
सुदृढीकरण जैस इसके घटकों का वित्तपोषण किया जाएगा | 


15. मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
जैसी 6 संस्थाओं को कमी वाले राज्यों में चिकित्सा शिक्षा बढ़ाने के लिए अगले वर्ष शुरू कर 
दिया जाएगा । 
अंत्योदय अन्न योजना 
16 . अंत्यांदय अन्न योजना अब गरीबी की रेखा स नीचे ( बी . पी . एल .) के 2 करोड़ परिवारा को 
कवर करती है । वर्ष 2005- 06 में यह संख्या बढ़कर 2. 5 करोड़ परिवार हो जाएगी । 


एकीकृत बाल विकास सेवाएं ( आई. सी . डी. एस. ) 
17 . एकीकत बाल विकास सेवाओं ( आई. सी . डी . एस.) को सार्वभौमिक बनाने का कार्य अधिक 
समय से लंबित है । मेरा इरादा यह सुनिश्चित करने का है कि प्रत्येक बस्ती में एक कार्यशील 
आंगनबाड़ी हो जो सभी बच्चों को पूर्ण कवरज प्रदान करे । आज की तारीख में 6. 49, 000 
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आंगनवाड़ी केन्द्र हैं । मैं आई. सी. डी. एस . स्कीम के विस्तार और 1,88, 168 अतिरिक्त केन्द्रों की 
स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं जो विद्यमान आबादी मानदंडों के अनुसार आवश्यक हैं । ऐसी सूचना 
है कि 0 - 3 वर्ष के आयु वर्ग में सैंतालीस प्रतिशत बच्चे अन्डरवेट हैं । अनुपूरक पोषण 
आई. सी. डी. एस . स्कीम का यह अभिन्न हिस्सा है। मैं अनुपूरक पोषण मानदंड दुगुने करने और 
इस प्रयोजन के लिए राज्य की आधी लागत की साझेदारी करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं 
आई. सी . डी . एस. के लिए बजट अनुमान 2004- 05 में 1, 623 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर 
बजट अनुमान 2005 - 06 में 3, 142 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं । 
मध्याहन भोजन स्कीम 
18. बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन स्कीम की संपूर्ण देश में काफी अच्छी शुरूआत हुई है । आज 
इसके अंतर्गत 11 करोड़ बच्चे शामिल हैं । केन्द्र सरकार अब प्रति बच्चा 1 रुपए की दर से 
खाद्यान्न और उनको पकाने की लागत प्रदान कर रही है । बजट अनुमान 2004 -05 के अनुसार 
यह आबंटन 1, 675 करोड़ रुपए था । मैं अगले वर्ष यह आबंटन बढ़ाकर 3. 010 करोड़ रुपए करने 
का प्रस्ताव रखता हूं । 
सर्व शिक्षा अभियान 
19. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा में सरकारी हस्तक्षेप की 
नींव है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2004-05 के बजट अनुमानों में 3, 057 करोड़ रुपए का 
आबंटन किया गया था । इस वर्ष के दौरान मैंने यह आबंटन बढ़ाकर 4, 754 करोड़ रुपए कर दिया 

एक व्यपगत न होने वाली प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक निधि इस कार्यक्रम के निधिपोषण 
हेत सजित की गई है । मैं 2005- 06 में यह आबंटन बढाकर 7 .156 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव 
रखता हूं । 
पेयजल और सफाई 
20 . सभी पेयजल स्कीमों को अब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत लाया गया है । 
अभी तक , चालू वर्ष में , 31, 355 शामिल न की गई ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं प्रदान 
की गई हैं । वर्ष 2005 - 06 के दौरान अधिक बसावटों को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा । 
आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक , राजस्थान, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में लगभग 2.16 
लाख बसावटों में जल की गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया जाएगा । मैं मिशन का परिव्यय चालू 
वर्ष में 3. 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 4, 750 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव 
करता हूं । 
21 . परन्तु सफाई का पक्ष गंभीर रूप से कमजोर है । केवल लगभग 30 प्रतिशत ग्रामीण घरों 
को सुरक्षित सफाई सुविधाएं उपलब्ध हैं । संपूर्ण सफाई अभियान ( टी. एस. सी .) अब 452 जिलों 
में संचालित हो रहा है । सरकार का इरादा सभी जिलों में टी . एस. सी . के विस्तार का है और मैं 
अगले वर्ष के लिए 630 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 
22. मैं सम्पूर्ण आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। यह 
महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विकास प्रक्रिया में लाया 
जाए । पहली बार आप बजट दस्तावेजों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
विकास संबंधी योजनाओं पर एक पृथक विवरण पाएंगे । इन कार्यक्रमों के लिए आबंटन 6, 253 
करोड़ रुपए है । 
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23. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण की कुंजी योग्य छात्रों को 
उच्च श्रेणी के शिक्षा के अवसर प्रदान करने में निहित है। अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों के 
लिए केन्द्रीय आयोजना के तहत चल रही तीन छात्रवृत्ति योजनाएं- मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और 
योग्यता आधारित जारी रहेंगी । एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में , मैं एक नई योजना का प्रस्ताव 
करता हूं: उत्कृष्ट संस्थानों की एक संक्षिप्त सूची अधिसूचित की जाएगी और कोई भी अनुसूचित 
जाति / जनजाति छात्र उन संस्थानों में से किसी एक में दाखिला पाता है तो उसे एक बड़ी छात्रवृत्ति 
प्रदान की जाएगी जो शिक्षण शुल्क, रहन - सहन खर्चों, पुस्तकों और एक कम्प्यूटर की आवश्यकताओं 
को पूरा करेगी । योजना के ब्यौरे संबंधित मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाएंगे । 
24 . सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए चुनिंदा विश्वविद्यालयों 
में एम.फिल, और पी. एच. डी. पाठ्यक्रमों को पूरा करने हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप भी 
आरंभ करेगी । मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फेलोशिपों की पद्धति पर 2005 - 06 से 
प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली 2000 फैलोशिपों के लिए निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव 
करता हूं । 
महिलाएं एवं बच्चे 
25 . गत जुलाई में मैंने लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था पर विचार करने का वचन दिया था । 
माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने बजट दस्तावेजों में एक पृथक विवरण शामिल 
किया है जिसमें 10 अनुदानों की मांगों के अंतर्गत बजटीय आवंटनों की लिंग संवेदिताओं को 
उजागर किया गया है। विवरण के अनुसार, बजट अनुमान 2005 -06 में कुल राशि 14, 379 
करोड़ रुपए है । यद्यपि यह भारत में बजट-निर्माण में एक अन्य प्रथम घटना है , तो भी यह एक 
शरूआत भर है और आने वाले समय में सभी विभागों को लिंग आधारित बजट प्रस्तुत करना तथा 
लाभ -प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण करना अपेक्षित होगा । 


अल्पसंख्यक 
26. अल्पसंख्यकों को और अधिक विकास प्रक्रिया में लाना होगा । मैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 
विकास और वित्त निगम के लिए. यथावांछित इक्विटी सहायता बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं । 
27 . सर्व शिक्षा अभियान तथा कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत खोले जाने वाले 
नए विद्यालयों का एक निश्चित प्रतिशत अल्पसंख्यकों की प्रचुर आबादी वाले जिलों या विकास 
खंडों में अवस्थित किया जाएगा । इसी तरह, नए आंगनवाड़ी केन्द्रों का एक निश्चित अनुपात उन 
विकास खंडों या गांवों में अवस्थित किया जाएगा जिनमें अल्पसंख्यक आबादी बहुतायत में है । 
28 . उर्दू उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की मातृभाषा है, लेकिन उर्दू के शिक्षण 
के लिए बहुत कम व्यवस्था है । मैं ऐसे प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों, जो ऐसी 
आबादी में बसे हैं जिसका कम से कम एक चौथाई उस भाषा समूह से संबद्ध हो , में उर्दू भाषा के 
अध्यापकों की भर्ती और तैनाती के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं । 


29 . सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक 
समुदायों से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए परीक्षा- पूर्व कोचिंग के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित करते 
हैं । ये योजनाएं सरकारी संस्थाओं तक सीमित हैं और परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं । अतः 
मैं इन योजनाओं का विस्तार करके प्रतिष्ठित निजी कोचिंग संस्थाओं को , जिनका प्रतियोगी 
परीक्षाओं में अच्छे परिणाम दर्शाने का पिछला रिकार्ड हो, शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं 
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इन चुनिंदा निजी संस्थानों में दाखिला लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के योग्य उम्मीदवारों की 

ओर से शुल्क का भुगतान करने हेतु निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। 
पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि 
30 . पिछले बजट में पिछड़े जिलों के लिए एक अनुदान निधि की घोषणा होने के बाद इस 
प्रस्ताव पर काफी विचार-मंथन हुआ है। एक अंतःमंत्रालयी समूह ( आई.एम. जी .) ने सामाजिक 
आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाले मानदंडों के आधार पर 170 पिछड़े जिलों की पहचान की है । 
आई. एम. जी . ने यह भी प्रस्ताव किया है कि नई सुविधा के अंतर्गत संसाधन, पंचायती राज 
संस्थाओं को समुचित अधिकार प्रदान किए जाने, जिसमें पदाधिकारियों और निधियों का अंतरण 
शामिल है, की शर्त पर होंगे । मैं आई. एम . जी . की सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता 
हूं और मुझे एक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है। वर्ष 
2005 -06 के लिए आयोजना में 5, 000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और अगले चार 
वर्षों में प्रतिवर्ष इतनी ही राशि आवंटित की जाएगी । इस निधि की स्थापना के परिणामस्वरूप , 
2006 - 07 में समाप्त होने वाली राष्ट्रीय सम विकास योजना ( आर. एस. वी. वाई.) का उपयुक्त 
संक्रमण प्रबंधों, जो अब आर.एस. वी . आई. के अंतर्गत शामिल प्रत्येक जिले को संरक्षित करेंगे, के 
साथ परिसमापन किया जाएगा । 
बिहार 
31 . राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बिहार , जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष 
आर्थिक पैकेजों का उल्लेख है। अब तक बिहार ने आर. एस. वी. वाई. के माध्यम से विशेष सहायता 
प्राप्त की है । आर. एस. वी. वाई. के अधीन संक्रमण प्रबंध 2006- 07 तक जारी रहेंगे। इस बीच 
बिहार के पिछड़े जिले पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से सहायता प्राप्त करना आरंभ करेंगे । मैं यह भी 
उल्लेख करना चाहूंगा कि बिहार की आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करते हुए बारहवें वित्त 
आयोग ने 2005 - 10 की अवधि के लिए 7, 975 करोड़ रुपए की राशि के प्रचुर अनुदान दिए हैं । 
बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता वाले कुछ राज्या 
में से एक राज्य के रूप में भी पहचान की गई है । 


जम्मू व कश्मीर 
32 . सरकार जम्मू व कश्मीर को सामान्य राज्य आयोजना के अतिरिक्त हाल ही में अनुमोदित 
पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत विशेष आयोजना सहायता उपलब्ध कराएगी । चालू वर्ष में राज्य 
आयोजना के लिए 3,008 करोड़ रुपए की तुलना में 2005 - 06 में राज्य आयोजना के लिए 
4, 200 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं । बागलिहार परियोजना को इस वर्ष 300 करोड़ रुपए 
आवंटित किए गए हैं और इसे अगले वर्ष भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उधमपुर 
बारामूला रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । 
पूर्वोत्तर क्षेत्र 
33 . सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने आयोजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर 
क्षेत्र की योजनाओं और कार्यक्रमों में आवंटन करना अपेक्षित है । 2005- 06 के लिए यह राशि 
9, 308 करोड़ रुपए होगी। कुमारघाट - अगरतला और लुम्बडिंग-सिलचर- जिरिबाम - इम्फाल परियोजनाओं 
को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में रेलवे बजट से बाहर अतिरिक्त निधियों से सहायता 
दी जाएगी । पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्ग विकास के लिए एक विशेष पैकेज का भी अनुमोदन कर दिया 
गया है और मैंने इस संबंध में 450 करोड़ रुपए का आबंटन कर दिया है । 
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ग्रामीण आधारभूत ढांचा 
34 . सरकार गरीबों को , विशेषकर ग्रामीण भारत में और शहरी गंदी बस्तियों में बुनियादी 
आधारभूत ढांचे की व्यवस्था करने में विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी । ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास 
निधि जिसे गत जुलाई में बहाल किया गया था , को चालू वर्ष की भांति 2005-06 में भी 8000 
करोड़ रुपए की मूल निधि प्रदान की जाएगी । 
III. भारत निर्माण 
35. संसद को अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने भारत के निर्माण हेतु एक दूरगामी दृष्टि की 
रूपरेखा प्रस्तुत की और इसे भारत निर्माण का नाम दिया । भारत निर्माण को एक कारोबार 
योजना के रूप में कल्पित किया गया है, जिसे, विशेषकर ग्रामीण भारत में , आधारभूत ढांचे के 
निर्माण के लिए चार वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है । इसके छह घटक होंगे, अर्थात् 
सिंचाई, सड़कें , जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूरसंचार संयोजकता । इनमें 
से प्रत्येक क्षेत्र में हमें निर्भीक होने का साहस करना चाहिए और अपने लिए वर्ष 2009 तक प्राप्त 
किए जाने वाले उच्च लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए । 


संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लक्ष्य हैं . 
• अतिरिक्त एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत लाना: 

उन सभी ग्रामों , जिनकी आबादी 1000 है ( अथवा पहाड़ी / जनजातीय क्षेत्रों में 500) 
को सड़क से जोड़ना; 


गरीबों के लिए 60 लाख अतिरिक्त घरों का निर्माण 
पेयजल सुविधा से वंचित शेष 74, 000 बस्तियों को पेयजल मुहैया कराना; 
शेष 1, 25 , 000 ग्रामों तक बिजली पहुंचाना और 2.3 करोड़ परिवारों को बिजली के 
कनेक्शन देना ; और 


शेष 66, 822 ग्रामों को टेलीफोन संयोजकता प्रदान करना । 


" भारत निर्माण को विशाल संसाधनों की आवश्यकता होगी । सरकार का विश्वास है कि 
भारत निर्माण एक हासिल की जा सकने वाली परियोजना है और हमारा इरादा है कि ग्रामीण 
भारत को एक नया स्वरूप प्रदान किया जाए जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को योजना एवं 
कार्यान्वयन में पूरी तरह लगाया जाए । 
IV. निवेश 
36 . मैं अब निवेश की ओर रुख करता हूं जो विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए परम 
आवश्यक है । कृषि में , हम प्रसार विविधीकरण और मूल्यवर्धन को अवलम्ब प्रदान करने के लिए 
अपेक्षित आधारभूत ढांचे में सरकारी और निजी निवेश बढ़ाएंगे । औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रक 
और निजी क्षेत्रक दोनों को पनपने और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने की पर्याप्त गुंजाइश दी 
जाएगी । सरकार सड़कें , रेलवे, विद्युत , समुद्रपत्तन , विमानपत्तन जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की 
व्यवस्था करने और निवेश सुविधाजनक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएगी । सेवा क्षेत्रक में 
सरकार, निजी क्षेत्रक द्वारा अदा की गई अग्रणी भूमिका को महत्व देगी और एक सहायतापूर्ण 
नीति माहौल और स्थिर कर नीतियां प्रदान करेगी । 
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37 . मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि सरकार 2005- 06 मे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमा 
(रलवे सहित ) को 14, 040 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता और 3. 554 करोड़ रुपए के ऋण 
प्रदान करेगी । 
38 . तथापि , सफलता अन्ततः वृद्धि को वित्तपोषित करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी । 
अतः सरकार सही नीतियों और विवेकसम्मत करा के मिश्रण के जरिए बचतों को बढ़ावा दगी और 
इन बचतों को उत्पादक निदेश में लगाने के लिए अर्थोपाय ढूंढेगी । पूंजी बाजार, बैंक , बीमा 
कंपनियों, पेंशन निधियों और अधिवार्षिता निधियों की उच्च निवेश बनाए रखने के लिए आवश्यक 
वित्तीय संसाधनों को जुटाने और संदितरण करने में निर्णायक भूमिका होगी । 
V. कृषि 
39. लगभग दो तिहाई आबादी के कृषि पर आश्रित रहने और क्षेत्रक द्वारा 2003-04 में सकल 
घरेलू उत्पाद का केवल 21 प्रतिशत उत्पादन करने से, यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपने 
कृषकों की समस्याओं पर तात्कालिकता के आधार पर ध्यान दें । कृषि राज्य का विषय होने के 
कारण कृषि में सार्वजनिक निवेश का अधिकांश हिस्सा राज्य स्तर पर होता है और कन्द्रीय सरकार 
द्वारा राज्यों को सहायता एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है । 
कृषि के विविधीकरण की कार्ययोजना 
40 . भारतीय कृषि का वास्तव में खाद्यान्नों से अन्य फसलों की ओर विविधीकरण हुआ है परन्तु 
इसके लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है । कृषि मंत्रालय, कृषि के विविधीकरण के 
लिए एक कार्ययोजना तैयार करेगा । इस कार्ययोजना में फलों, सब्जियां, फूला, दुग्ध उद्योग , मुर्गी 
पालन, मत्स्य पालन दालों और तिलहनों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । 
राष्ट्रीय बागवानी मिशन 
41 . पिछले बजट में घोषित, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत 1 अप्रैल, 2005 को की 
जाएगी । मैं मिशन के लिए 2005 -06 में 630 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता 
हूं । मिशन एक एकीकृत ढंग से एक ही छतरी के नीचे अनुसंधान , उत्पादन , फसल- पश्च 
प्रबंधन , प्रसंस्करण . और विपणन को शामिल करते हुए उत्पादन और विपणन वाली सर्वांगीण 
नीति सुनिश्चित करेगा । मिशन जैसे - जैसे गति पकड़ेगा, उसे और अधिक निधियां उपलब्ध 
कराई जाएंगी । 


बागान क्षेत्रक 
42. मैं बागान क्षेत्रक द्वारा कुछ वर्षों से सामना की जा रही कठिनाइयों से अवगत हूं । हालांकि , 
चाय या कॉफी जैसी वस्तुओं के मूल्यों में कुछ सुधार दिखाई दिया है, पर यह क्षेत्र अभी भी 
कठिनाइयों से जूझ रहा है । मूल्य स्थिरीकरण निधि बहुत प्रभावी या लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुई है । 
अतः सरकार ने निधि और इसके प्रचालन में सुधार सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन 
किया है । चाय के मामले में , चाय की गिरती हुई उत्पादकता के कारण हमारी तुलनात्मक लाभ 
की स्थिति में बहुत हद तक क्षरण हुआ है । सरकार बड़े पैमाने पर पुनरोपण और पुनर्नवीकरण का 
कार्यक्रम शुरु करने के तौर- तरीकों की जांच करेगी । 
कृषि विपणन आधार संरचना 
43. सरकार कृषि विपणन अवसंरचना, श्रेणीकरण और मानकीकरण का विकास / सुदृढीकरण 
नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती है । इस योजना का लक्ष्य कृषि बाजारों की 
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स्थापना, विपणन अवसंरचना और श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी सहायक 
सेवाओं के लिए निजी और सहकारी क्षेत्रकों से विशाल निवेश को लाना है । यह सहायता ऋण 
संबद्ध, आर्थिक सहायता के अंतिम भाग की सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होगी । योजना को उन 
राज्यों में जो अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति ( ए. पी . एम. सी .) अधिनियमों को संशोधित करेंगे , 
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड) और राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ( एन . सी. डी. सी. ) 
के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है । मैं इस नई स्कीम के लिए 72 करोड़ रुपए के 
आबंटन का प्रस्ताव करता हूं । 
जल संसाधन , बाढ़ प्रबंधन और भू- क्षरण नियंत्रण 
44. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनस्र्थापना के लिए मेरे द्वारा पिछली जुलाई में 
घोषित राष्ट्रीय परियोजना मार्च, 2005 के माह में आरंभ की जाएगी । इस प्रायोगिक परियोजना 
की योजना 9 राज्यों में 16 जिलों के लिए बनाई गई है और इसमें लगभग 700 जल निकायों को 
शामिल किया जाएगा और 20, 000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगी । 
प्रायोगिक परियोजना का आवंटन 2005 - 06 में बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किया गया है । 
45. उत्तर प्रदेश, विशेषकर इसका पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम और 
पूर्वोत्तर राज्य, गंगा बेसिन और ब्रहमपुत्र व बराक घाटियों में बाढ़ द्वारा अक्सर प्रभावित होते हैं । 
बाढ़ प्रबंधन और भू - क्षरण नियंत्रण के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु गठित एक कृतिक बल 
ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 2005- 06 में रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए आयोजना 
परिव्यय 180 करोड़ रुपए होगा । इसके अतिरिक्त फरक्का बांध परियोजना के लिए 52 करोड़ 
रुपए आबंटित किए गए हैं । 
46. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए. आई. बी. पी .) की पुनरीक्षा की गई है और ध्यान वास्तविक 
रूप से अंतिम चरण में चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर केन्द्रित हुआ है । बजट 
अनुमान 2004 - 05 में , मैंने 2, 800 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की थी । कार्यान्वयन की 
गति में सुधार को देखते हुए अगले वर्ष के लिए परिव्यय बढ़ाकर 4, 800 करोड़ रुपए कर दिया 
गया है । 
सूक्ष्म सिंचाई 
47 . भारतीय कृषि में जल उपयोग की कुशलता विश्व की निम्नतम श्रेणियों में से है । सरकार 
का सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी, जिसमें टपकाव तथा छिड़काव सिंचाई भी शामिल है, को बड़े पैमाने 
पर बढ़ावा देगी । अभी तक लगभग 1. 2 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 
शामिल किया जा चुका है तथा दसवीं योजना के अंत तक 3 मिलियन हेक्टेयर तक तथा ग्यारहवीं 
योजना के अंत तक 14 मिलियन हेक्टेयर तक इसका विस्तार करने की योजना है । तदनुसार, 
मैंने 2005 - 06 में सूक्ष्म सिंचाई के संवर्धन के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है । 


ग्रामीण उधार तथा ऋणग्रस्तता 
48 . सरकार वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों का ध्यान ग्रामीण 
परिवारों तथा कृषि परिवारों को ऋण, विशेषकर उत्पादन ऋण प्रदान करने की तरफ केन्द्रित 
करना चाहती है । विशेषकर कृषि संबंधी उधार में परिवर्तनों की संभावनाएं हैं । मेरा भारतीय रिजर्व 
बैंक से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव है कि वह ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्रों को ऋण सहायता प्रदान 
करने के लिए सामाजिक संगठनों, ग्रामीण स्टालों तथा ग्राम सूचना केन्द्रों की संरचना का उपयोग 
करके एजेंसी माडल के रूप में बैंकों को अनुमति देने संबंधी मुद्दे पर विचार करे । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


49. जून . 2004 मे मैंने कृषि ऋण प्रवाह के तीन वर्षों में दुगुना कर देने के अपने इरादे की 
घोषणा की थी । मैंने 105, 000 करोड़ रुपए के संकेतात्मक लक्ष्य की भी घोषणा की थी । 
सहकारी बैंकों के निम्न निष्पादन के बावजूद, सभी तीन शाखाओं द्वारा चालू वर्ष के दौरान 
108, 500 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे । इसी मार्ग पर चलते हुए मैं वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से 2005 -06 में ऋण प्रवाह में और 30 प्रतिशत वृद्धि करने के 
लिए कहूंगा । इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उधारकर्ताओं की संख्या में और 50 
लाख की वृद्धि करने के लिए कहा जाएगा । 
50. भारत में सहकारी बैंकों की हालत, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर बेहद खराब है । 6 राज्य 
केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा 140 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 
1949 की धारा 11 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ! कृषि ऋण के लिये पुनर्वित्त के आकलन 
की भी उनके सामने कठिनाई है । इस स्थिति की गंभीरता से सचेत होकर मैंने सहकारी बैंक प्रणाली 
के लिए अपेक्षित सुधारों पर विचार करने के लिए एक कार्यबल की नियुक्ति की थी । इस कार्यबल 
ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं : 

संचित हानियों का निपटान करने तथा सहकारी ऋण संस्थाओं के पूंजीगत आधार 
को मजबूत बनाने के लिए विशेष वित्तीय सहायता ; 
लोकतांत्रिक संस्थायें सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत पुनर्गठन; तथा 
कानून ढांचे में परिवर्तन करना जिससे भारतीय रिजर्वबैंक को विवेकपूर्ण आर्थिक 

प्रबंधन के लिए अधिकार प्रदान किए जा सकें । 
मै सिद्धांत रूप से इस रिपोर्ट को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखता हूं । मैं राज्य सरकारों 
को परामर्श के लिए बुलाकर ऐसे राज्यों में , जो इन सिफारिशों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं , 
इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई आरम्भ करने का प्रस्ताव भी रखता हूं । 
कषि बीमा 
51 . राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 1999- 2000 से प्रचालन में है । एक बेहतर कृषक - सहयोगी 
कृषि बीमा योजना के लिए सुझाव देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा गठित संयुक्त दल की 
सिफारिशें मुझे प्राप्त हुई हैं । इसके बाद सभी जोखिम उठाने वाली कंपनियों के साथ परामर्श किए 
जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को उसके वर्तमान रूप में खरीफ 
तथा रबी 2005-06 के लिए जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ । 
सूक्ष्म वित्त 
52. स्व - सहायता समूहों को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने का कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म 
वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है । इस समय 560 बैंक, जिनमें 48 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक तथा 316 सहकारी बैंक शामिल हैं , इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं । 
आगामी राजकोषीय वर्ष में ऋण - सम्पर्क के लिए मैं स्व - सहायता समूहों की संख्या 2 लाख से 
बढ़ाकर 2. 5 लाख करने का प्रस्ताव रखता है । 


53 . इस समय, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं ( एमएफआई) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के 
अनुसार बैंकों से वित्त प्राप्त करती हैं । ये एमएफआई निम्न आय वालं परिवार तथा लघु 
अनौपचारिक कारोबार के लिए छोटे ऋण तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान करना चाहती हैं । सरकार इन 
संस्थाओं का बड़े पैमाने पर संवर्धन करने का इरादा रखती हैं । मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे 
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बढ़ने के लिए एमएफआई की पहचान, वर्गीकरण और दर्जानिर्धारण करके उन्हें अधिकार प्रदान 
करने होंगे जिससे वे ऋण दाता बैंकों तथा लाभानुभोगियों के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर 
सकें । वाणिज्यिक बैंक अपनी तरह से लेनदेन संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकिंग 
प्रतिनिधि के रूप में एमएफआई की नियुक्ति कर सकते हैं । चूंकि सूक्ष्म वित संस्थाओं को नई 
पूंजी की आवश्यकता है इसलिए मैं विद्यमान 100 करोड़ रुपए वाली सूक्ष्म वित्त विकास निधि को 
सूक्ष्म वित्त विकास तथा इक्विटी निधि के रूप में पुनःनिर्दिष्ट करता हूं तथा इसकी मूल निधि को 
बढ़ा कर 200 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखता हूं । एक बोर्ड द्वारा, जिसमें नाबार्ड, वाणिज्यिक 
बैंकों के प्रतिनिधि तथा इस विषय का ज्ञान रखने वाले पेशेवर शामिल होंगे, इस निधि का प्रबंधन 
किया जाएगा । इस बोर्ड से उपयुक्त विधान संबंधी सुझाव देने के लिए कहा जाएगा तथा मैं 
आगामी राजकोषीय वर्ष के दौरान एक विधेयक का मसौदा प्रस्तुत करने की आशा करता हूं । 
54 , मैं भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध करने का प्रस्ताव रखता है कि वह सूक्ष्म वित्त संबंधी 
कार्यों से जुड़े गैर - सरकारी पात्र संगठनों को विदेशी वाणिज्यिक उधार सुविधा का उपयोग करने 
की अनुमति प्रदान करे । इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपायों सहित 
विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे । 
सूक्ष्म बीमा 
55 . बीमा क्षेत्र को खोले जाने संबधी लाभों को अब प्रत्यक्ष रूप से बीमा की पैठ तथा बीमा की 
संख्या में व्यापक सुधार तथा उत्पादों की व्यापक विविध उपलब्धता के रूप में देखा जा सकता है । 
सरकार इन लाभों को ग्रामीण भारत तथा देश के साधनहीन वर्गों तक पहुंचा हुआ देखना चाहती 
हैं । सूक्ष्म बीमा एक अलग तरह का उत्पाद है। इसकी रूप रेखा तथा सेवा -प्रणाली, विशिष्ट प्रकार 
के कार्य है । बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ( आई. आर. डी . ए.) ने सूक्ष्म वित्त के लिए 
विनियमों का मसौदा प्रकाशित किया है । गैर सरकारी संगठनों, स्व - सहायता समूहों, सहकारिताओं 
तथा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सूक्ष्म बीमा एजेन्ट बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा । सरकार 
सूक्ष्म बीमा के संवर्धन के लिए आईआरडीए के प्रयासों में पूर्ण सहायता प्रदान करेगी 


प्रत्येक ग्राम में ज्ञान केन्द्र । 
56. राष्ट्रीय कृषक आयोग ने आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए देश 
भर में ग्रामीण ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने की सिफारिश की है । सामाजिक संगठनों सहित 
लगभग 80 संगठनों वाले एक गठबंधन द्वारा आरम्भ किया गया मिशन 2007 एक राष्ट्रीय पहल 
है । इनका लक्ष्य स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ तक प्रत्येक गांव में एक ज्ञान केन्द्र की स्थापना 
करना है । सरकार इस लक्ष्य का समर्थन करती हैं तथा मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हा रहा है 
कि सरकार ने इस गठबंधन में शामिल होने तथा नाबार्ड के माध्यम से सहायता प्रदान करने का 
निर्णय लिया है । मैं ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि ( आरआईडीएफ ) से 100 करोड़ रुपए 
उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड को अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं । 
कृषि अनुसंधान 
57 . विविधीकरण के पुनःप्रवर्तन तथा प्रोत्साहन संबंधी कार्यनीति में कृषि अनुसंधान द्वारा 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है । हमारे कृषि विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाना द्वारा 
विगत में अच्छा कार्य किया गया है तथा अब उन्हें सुदृढ़ तथा आधुनिक बनाए जान की 
आवश्यकता है । डा . एम. एस . स्वामीनाथन के नेतृत्व में गठित एक कार्यबल ने महत्वपूर्ण कृषि 
अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि बनाए जाने की सिफारिश की है । इस निधि के प्रचालन हेतु 50 
करोड़ रुपए के प्रारम्भिक प्रावधान की घोषणा करते हुए मुझ हर्ष हा रहा है । 
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VI. विनिर्माण 
58 . भारत को अपनी विनिर्माण क्षमता को मजबूत बना कर उसे वैश्विक स्तर तक लाना चाहिए । 
निवेश आयोग तथा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद दोनों ने ही इस दिशा में गंभीरता से कार्य 
आरम्भ किया है । मुझे विश्वास है कि आगामी वित्तीय वर्ष में हम उनके कार्य की प्रारम्भिक 
सफलताओं का लाभ प्राप्त करेंगे । 
59 . विनिर्माण ने विश्व भर में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। विनिर्माण क्षेत्र, विशेषकर छोटे 
और मध्यम उद्यमों के पुनरुद्धार के लिए तथा टैरिफ दरों के उदारीकरण और कमी किए जाने के 
कारण उत्पन्न प्रतिस्पर्धा संबंधी दबाव के साथ समायोजन करने के लिए मैं एक नई स्कीम आरम्भ 
करने का प्रस्ताव रखता हूं जिससे उनकं प्रचालन मजबूत होंगे तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पैनी 
होगी । इस स्कीम को विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा । इस 
स्कीम की रूपरेखा उद्योग जगत के परामर्श से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद द्वारा तैयार 
की जाएगी । 


वस्त्रोद्योग 
60 . पिछले बजट में , मैंने वस्त्र उद्योग से जुड़ी कर संबंधी दुरूहताओं के समाधान की शुरुआत 
की थी ताकि इस क्षेत्र को कोटा- पश्च व्यवस्था के लिए तैयार किया जा सके । इस क्षेत्र में अब 
एक नई जान आई है, विशेषकर हथकरघा और बिजली करघा के क्षेत्रों में सरकार रोजगार और 
निर्यात की विशाल सम्भावनाओं वाले वस्त्रोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना जारी रखेगी । 2004- 05 
में 20, 000 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का अनुमान है और आगामी वर्ष के लिए 30, 000 
करोड़ रुपए का अनुमान है । 435 करोड़ रुपए के संवर्धित आवंटन के साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन 
निधि स्कीम (टीयूएफ ) को जारी रखा जा रहा है । मैं टीयूएफ स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध सामान्य 
लाभों के अतिरिक्त वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी स्कीम आरम्भ 
करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
61 . मेरे विचार से हथकरघा क्षेत्र को और अधिक सहायता प्रदान की जानी आवश्यक है । 
सरकार का हथकरघा उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन के लिए समूहन विकास प्रणाली अपनाने 
का प्रस्ताव है । वस्त्र मंत्रालय द्वारा पहले चरण में 40 करोड़ रुपए की लागत से 20 समूहों को 
लिया जाएगा तथा वर्ष के दौरान यह धनराशि प्रदान की जाएगी । 
62 . सरकार हथकरघा जुलाहों के लिए एक जीवन बीमा योजना कार्यान्वित कर रही है जो 
50,000 रुपए तक का बीमा कवर उपलब्ध कराती है । वर्तमान में , केवल 2 लाख जुलाहों को 
कवर किया गया है । मैं इस स्कीम को दो वर्षों में 20 लाख जुलाहों को शामिल कर विस्तारित 
करने का प्रस्ताव रखता है जिस के पूर्णतया अस्तित्व में आने पर प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपए की 
लागत आएगी । सरकार जुलाहा के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पैकेज के कार्यान्वयन पर भी विचार 
कर रही है, यहां भी , अभी कवरेज केवल 25, 000 जुलाहों तक सीमित है । मैं प्रतिवर्ष 30 करोड़ 
रुपए की आवर्ती लागत पर इस कवरेज को 2 लाख जुलाहों तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं । 
यदि एक बार ये दोनों नई और विस्तारित योजनाएं स्वीकृत हो जाती हैं तो मैं इनके सम्बन्ध में 
अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखता हूं । 
चीनी उद्योग 
63. चीनी उद्योग वर्ष 2001 से वित्तीय दबाव में रहा है, यह स्थिति देश के कतिपय भागों में 
लगातार सूखे की स्थिति के कारण बदतर हुई है। सरकार द्वारा नियुक्त टुटेजा समिति ने अपनी 
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रिपोर्ट सौंप दी है । रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच के उपरान्त तथा भारतीय रिजर्व बैंक और 
नाबार्ड से परामर्श के बाद , मैं चीनी उद्योग की बहाली हेतु निम्नालिखित वित्तीय पैकेज उपलब्ध 
कराने का प्रस्ताव रखता हूं : 

चीनी मौसम 2002- 03 में चालू चीनी फैक्ट्रियों को पुनर्सरचना हेतु सहायता प्रदान 
की जाएगी । नाबार्ड, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय संस्थाओं से 
परामर्श करके मूलधन तथा ब्याज दोनों के सम्बन्ध में दो वर्ष के लिए अधिरथगन 
सहित एक वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराने की रकीम तय करेंगे और प्रत्येक यूनिट 
की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में भुगतान कार्यक्रम तैयार करेंगे । 
सरकार ने पहले ही चीनी विकास बैंक से लिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर को 
बैंक दर से नीचे 2 प्रतिशत अंक तक घटा दिया है । मैं 21 अक्तूबर, 2004 तक 
बकाया ऋणों पर लागू यही दर लागू रखने का प्रस्ताव रखता हूं। 
भारतीय बैंक एसोसिएशन और नाबार्ड से एक स्कीम पर कार्य करने को कहा 
जाएगा जिसके तहत पृथक - पृथक चीनी मिलें अपने पिछले उच्च ब्याज ऋणों के 
सम्बन्ध में ब्याज दर पर नए सिरे से बातचीत कर सके । 


भेषज तथा जैव प्रौद्योगिकी 
64 . हमारा मानव संसाधन आधार हमें भेषज तथा जैव -प्रौद्योगिकी में अद्वितीय लाभ प्रदान करता 
है । भारतीय भेषज उद्योग ने नयी पेटेंट व्यवस्था के अन्तर्गत दवाइयों के निर्माण में अपनी तत्परता 
व्यक्त की है । सरकार ने पहले ही इस उद्योग हेतु 150 करोड़ रुपए की अनुसंधान तथा विकास 
आधारभूत निधि की स्थापना की है। इस आधारभूत निधि को बढ़ाने की आवश्यकता है और मैं 
अगले वर्ष से विभिन्न चरणों में ऐसा करने का प्रस्ताव रखता है । भारत में औषधि खोज और 
क्लिनिकल अनुसंधान के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग तथा औषधियों और विनिर्माण के सह- विकास के 
लिए एक आकर्षक गन्तव्य होने की भी सम्भावना है । जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इस उद्योग के 
पास स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रों को बेजोड़ प्रौद्योगिकियां तथा उत्पादों की आपूर्ति कर वैश्विक नेतृत्व 
देने की संभावना है। सरकार इन दोनों उद्योगों को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान 
करने के लिए स्थिर नीतिगत माहौल तथा आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी । 


लघु तथा मध्यम उद्यम 
65 . हाल के वर्षों में लघु उद्योग के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण बदला है और अब हम इस क्षेत्र 
को लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के रूप में मानने को तैयार हैं । कुछ वर्ष पहले प्रारम्भ की गयी 
प्रक्रिया को जारी रखते हए पण्यधारियों से परामर्श के बाद और परामशी समिति की सिफारिश पर 
लघु उद्योग मंत्रालय ने 108 मदों की पहचान उन्हें आरक्षण मुक्त करने के के लिये की है । उन 
में से मैं यहां उल्लेख करना चाहँगा कि 30 मदें हौजरी सहित कपड़ा उत्पाद की श्रेणी में आती 
हैं और यह क्षेत्रक तीव्र विकास के पथ पर है । 
66. पिछले बजट में , मैंने पूंजी सब्सिडी योजना का पर्याप्त मात्रा में उदारीकरण किया और लघु 
उद्योग योजनाओं के संवर्धन हेतु 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया । उस प्रावधान को वर्ष 
2005- 06 में बढ़ाकर 173 करोड़ रुपए किया जा रहा है । भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 
(सिडबी) ने इस वर्ष 500 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ एक एसएमई विकास निधि 
की स्थापना की है । इस निधि में से औषधि, बायोटेक और सूचना प्रौद्योगिकी जैरी ज्ञान - आधारित 
उद्योगों की लघु और मध्यम इकाइयों को इक्विटी सहायता प्रदान की जाएगी । 
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67. एक ऐसे नए विधान की आवश्यकता है जो लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु एक सहायक 
माहौल की व्यवस्था करे । मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे सहयोगी 
लघु उद्योग मंत्री इस सत्र में लघु तथा मध्यम उद्यम विकास विधेयक पेश करेंगे । 
कौशल प्रशिक्षण 
68. विशेषकर उन नवयुवकों जिनके पास केवल अल्प औपचारिक शिक्षा है, हतु कौशल 
विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अब आगे अवहलना नहीं की जा सकती । गत जुलाई में , मैंने 
500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ( आईटीआई) के उन्नयन का प्रस्ताव किया था मुझे सदन को 
सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि चालू वर्ष में 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पहचान कर 
ली गयी है। उनमें से 15 राज्या/ संघ राज्य क्षेत्रों में 67 आईटीआई को उद्योग से जोड़ दिया गया 
है और 1.6 करोड़ की लागत से उनका उन्नयन किया जाएगा । 
69. उच्च स्तर पर विशिष्ट कौशल की मांग बनी रहती है जिसकी अक्सर पूर्ति नहीं की जाती 
इसलिए मैं सरकार तथा उद्योग के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित करने का प्रस्ताव 
रखता हूँ जो कौशल विकास कार्यक्रम अथवा एसडीआई नाम से कौशल विकास कार्यक्रम को 
हाथ में लेगी । इस योजना के ब्यौरों को तैयार किया जाएगा तथा शीघ्र ही इसकी घोषणा की 
जाएगी । 


विदेशी व्यापार 
70. हम अर्थव्यवस्था की बढ़ती विदेशी ताकत को मजबूत करेंगे । सरकार ने विदेशी व्यापार में 
तेजी लाने के आश्वासन को पूरा किया है । अप्रैल- जनवरी, 2004- 05 में निर्यात तथा आयात में 
अमरीकी डालर में , क्रमशः 25.55 प्रतिशत तथा 34.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सरकार ने विश्व 
निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दुगुना कर 1.5 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2008 -09 
तक निर्यात के सम्बन्ध में 150 बिलियन अमरीकी डालर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है । 
हमारा इरादा व्यापार नीति को और उदार बनाने तथा हमारे निर्यातकों का इन प्रयासों को पूर्ण 
समर्थन प्रदान करने का है । 


विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 
71. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ( एफडीआई) के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों से एक व्यावहारिक 
दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करूंगा । जी - 7 देशों के वित्त मंत्रियों की हाल की बैठक में जिसमें 
भारत तथा चीन को आमंत्रित किया गया था , चीन के वित्त मंत्री ने मेरी पहल पर विचार किया 

और उपस्थित लोगों को अवगत कराया कि चीन ने वर्ष 1980 से अपनी अर्थव्यवस्था को खुला 
बनाने के बाद 500 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी निवेश प्राप्त किया । इसमें से कलैंडर वर्ष 
2004 में लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश प्राप्त हुआ । हमारा स्वयं का भी अनुभव 
यह रहा है कि आटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों को एफडीआई से लाभ 
प्राप्त हुआ है और उन्होंने अपने को वैश्विक उत्पादन की श्रृंखला से जोड़ा है। मेरा विश्वास है कि 
खनन, व्यापार तथा पेंशन जैसे और क्षेत्रों में भी अवसर हैं । सरकार यथोचित परामर्श के बाद 
उपयुक्त प्रस्तावों के साथ आगे आएगी । 
VII. आधारभूत ढांचा 
दूरसंचार 
72. दूरसंचार शहरी तथा ग्रामीण भारत को आपस में जोड़ने का सर्वोत्तम उपाय है । जनवरी, 
2005 के अन्त तक , हमने 8 .75 प्रतिशत का दुर - घनत्व प्राप्त किया । तथापि , हम ग्रामीण क्षेत्रों 
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में निम्न दूर- घनत्व के प्रति चिन्तित हैं । अब तक सरकार ने सार्वभौम सेवा दायित्व ( यूएसओ) 
निधि से 1, 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं जिराका पूर्ण उपयोग हो गया है । वर्ष 2005- 06 में 
1, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है । यूएसओ निधि के अन्तर्गत ग्रामीण आबादी के 
दूरभाषों के सम्बन्ध में 1, 687 उपखंड सहायता प्राप्त करेंगे । अब तक 5. 20 लाख ग्रामीण 
सार्वजनिक दूरभाष (वीपीटी) लगाये जा चुके हैं और वीएसएनएल ने आगामी तीन वर्षों में शेष 
66, 822 राजस्व गांवों को वीपीटी मुहैया कराने का कार्य हाथ में लिया है । 
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 
73. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम ( एनएचडीपी) ने लगातार प्रगति की है और 5, 172 
कि . मी . राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचडीपी [ तथा एनएचडीपी II के तहत जनवरी, 2005 तक चार 
लेनी वाला बना दिया गया है। आगामी राजकोषीय वर्ष में संचालित किए जाने वाले एनएचडीपी-III 
का उद्देश्य उन चुनिंदा उच्च घनत्व वाले राजमार्गों पर कार्य करना होगा जो स्वर्ण चतुर्भुज तथा 
उत्तर - दक्षिण अथवा पूर्व- पश्चिम गलियारों का भाग नही हैं । मैंने इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2005 - 06 में 
4000 किमी. की चार लेन वाले मार्ग हेतु 1,400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र के 
सम्बन्ध में एक विशेष पैकेज को भी स्वीकार कर लिया गया है और इस सम्बन्ध में मैंने 450 
करोड़ रुपए आवंटित किए हैं । समग्र रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए परिव्यय में 
८ . अ. 2004 - 05 में 6, 514 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी कर यह वर्ष 2005 - 06 में 9, 320 करोड़ 
रुपए कर दिया जाएगा । 
ग्रामीण विद्युतीकरण 
74. ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में एक व्यापक कार्यक्रम वर्ष 2005- 06 में प्रारम्भ किया 
जाएगा जिसका उद्देश्य पांच वर्षों में 1. 25 लाख गांवों को कवर करना होगा । इस कार्यक्रम का 
जोर इसकी कमी वाले राज्यों पर केन्द्रित होगा । इस कार्यक्रम में प्रत्येक खंड में 33 / 11 किलोवाट 
सहित ग्रामीण विद्युत वितरण आधार का निर्माण करने तथा प्रत्येक गांव में कम से कम एक 
बितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करने की व्यवस्था है । मैंने आगामी वर्ष में इस कार्यक्रम हेतु 1, 100 
करोड़ रुपए की व्यवस्था की है । 
इन्दिरा आवास योजना 
75. इन्दिरा आवास योजना कमजोर वर्गों के लिए एक प्रमुख आवास योजना है । इस हेतु 
आबंटन को चालू वर्ष में 2, 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ब. अ. 2005 - 06 में 2. 750 करोड़ रुपए 
किया जा रहा है । अगले वर्ष के दौरान लगभग 15 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा । 


विशेष प्रयोजनीय साधन 
76. त्वरित आर्थिक विकास हेतु आधारभूत ढांचे की महत्ता को बढ़ा - चढ़ाकर पेश नहीं किया जा 
सकता । भारत में सर्वाधिक अभाव का नमूना ढांचागत अभाव है । आधारभूत ढांचे में निवेश को 
निरन्तर बजट से वित्तपोषित किया जाएगा । तथापि, ऐसी अनेक ढांचागत परियोजनाएं हैं जो 
वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य हैं परन्तु मौजूदा स्थिति में संसाधनों को जुटाने में कठिनाइयां महसूस कर 
रही हैं । मैं ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय विशेष प्रयोजनीय साधन ( एसपीवी) के माध्यम से 
वित्तपोषित करने का प्रस्ताव रखता हूं। जब बड़ी आधारभूत परियोजनाओं को कार्यान्वित किया 
जाता है तो विदेशी मुद्रा संसाधनों को आवश्यक आयातों के वित्तपोषण हेतु आहरित किया जा 
सकता है । तदनार, मैं विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में ढांचागत परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एसपीवी की 
स्थापना का प्रस्ताव रखता है । सड़क , पत्तन , हवाईपत्तन तथा पर्यटन ऐसे क्षेत्र हैं जो एसपीवी से 
सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते हैं । इन परियोजनाओं का मूल्यांकन बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं 
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के अन्तर - सांस्थानिक समूह द्वारा किया जाएगा । एसपीवी पात्र परियोजनाओं को सीधे ही निधियां 
विशेषकर दीर्घकालिक परिपक्वता के ऋण उधार देंगी ताकि ये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 
प्राप्त अन्य ऋणा का पूरक हा । सरकार प्रत्यक राजकाषाय 

पूरक हों । सरकार प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के प्रारम्भ में एसपीवी को उधार 
सीमा के बारे में सूचित करेगी । वर्ष 2005- 06 के सम्बन्ध में , मैं उधार सीमा 10 , 000 करोड़ रुपए 
निर्धारित करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
77 . मैंने ढांचागत परियोजनाओं के सम्बन्ध में , व्यवहार्यता अन्तराल के निधिपोषण हेतु 1500 
करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। यह प्रणाली एसपीवी के माध्यम से वित्तपोषित प्रणाली के 
साथ उपयोग की जाएगी । 
पूरा (पीयूआरए ) समूह 
78 . असंगठित अथवा अनौपचारिक क्षेत्रक 92 प्रतिशत रोजगार प्रदान करता है और यह वर्ष भर 
के अधिकांश श्रमिक बल को अपने में खपा लेता है । पूरा अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं 
का प्रावधान एक ऐसा विचार है जिसके भीतर ग्रामीण भारत की अनेक समस्याओं के संभव 
समाधान हैं , यथा - बेरोजगारी, बाजारों से संपर्क न होना, संयोजनता का अभाव और शहरों की ओर 
प्रवासन । क्षेत्रक संबंधी राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने पूरा सिद्धांतों को लागू करने के लिए अभिवृद्धि 
छोरों के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है । इनका उद्देश्य औद्योगिक क्रियाकलापों 
और सेवाओं के विद्यमान समूहों के आसपास असंगठित उद्यमों में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के 
साथ नए समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन देना भी है । एक बार इन प्रस्तावा क निश्चित होत ही 
सरकार 2005- 06 में प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कुछ अभिवृद्धि छोरों का सृजन करेगी । 
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 
79 . देश में जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां शहरीकरण में तीव्र वृद्धि को दर्शाती हैं । भारत को इस 
चुनौती से निपटने के लिए संतोषजनक स्तर की शहरी सुविधाओं की आवश्यकता है। यदि हमारे 
शहरों को नवीकृत नहीं किया गया तो वे समाप्त हो जाएंगे । इस चुनौती का सामना करने के लिए 
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तैयार किया गया है । यह सात महानगरों, एक मिलियन से अधिक 
की जनसंख्या वाले सभी शहरों और कुछ अन्य करबों को शामिल करेगा । 

मैं इस मिशन के लिए 1, 650 करोड़ रुपए के अनुदान संघटक सहित 2005- 06 में 5,500 
करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं । 
80 . मुंबई मेट्रो रेल परियोजना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक , मुंबई वैस्टर्न एक्सप्रेस वेज सी -लिंक और 
बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना इन परियोजनाओं के उदाहरण हैं , जिन्हें इस मिशन के माध्यम से 
सहायता दी जा सकती है । 


VIII . वित्तीय क्षेत्रक 
81 . अवसंरचना, उद्योग ( आवासन सहित ) और सेवाओं में आरंभिक निवेश तेजी को बैंक 
वित्तपोषण तथा ऋण व इक्विटी बाजारों में सुधारों सहित वित्तीय क्षेत्रक में और सुधारों के माध्यम 
से करने की आवश्यकता है । 


बैंकिंग 
82. बैंकिंग क्षेत्रक विरोधाभासों की तस्वीर प्रस्तुत करता है। भारत में अनेक बैंक हे परन्तु उनमें 
से एक भी विश्व के शीर्ष बीस बैंकों में शामिल नहीं है । हमारा सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक 
कारोबार के अर्थों में 82वां स्थान रखता है । सार्वभौम रूप से माना जाता है कि प्रतिस्पर्धा, 


सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टॉट व 
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सुदृढीकरण और स्माभिरुपता भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण चालक होग । भारतीय रिजर्व 
बंचा ने बकिंग क्षत्रक में सुधार की एक रुपरेखा तैयार की है और जिसे वह प्रदर्शित करेगा । 
जबकि अधिकतर प्रस्तावों का क्रियान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके अपने प्राधिकार द्वारा 
किया जाएगा परन्तु कुछ विधायी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी । 
83. मैंने वचन दिया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए एक 
व्यापक विधेयक बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा । भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मैं इस 
अधिनियम में निम्न संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं -- 

सांविधिक नकदी अनुपात ( एसएलआर) की निचली और ऊपरी सीमाओं को समाप्त 
करना तथा विवेकपूर्ण मानदंडों के निर्धारण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को नम्यता 
प्रदान करना: 
बैंकिंग कंपनियों को आधेमानी शेयरों के निर्गम की अनुमति देना क्योकि बेसेल 
मानदंडों के अनुसार कतिपय परिस्थितियों में अधिमानी शेयर पूंजी को विनियामक 
पूंजी माना जा सकता है : 
इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराओं के अनुरूप भारतीय रिजर्वबैंक द्वारा बैंकों 

और उनकी सहायक कंपनियों के समेकित पर्यवेक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु 

विशिष्ट उपबंध लागू करना ; 
मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी करता हूं - 
___ नकद प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) की सीमाएं समाप्त करना और मौद्रिक नीति के 

अधिक नम्य संचालन को सुकर बनाना; और 
भारतीय रिजर्व बैंक को रिपो, प्रतिवर्ती रिपो अथवा अन्यथा तरीके से उधार देने 

अथवा लेने में समर्थ बनाना । 
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) 
84. बढ़ती हुई दीर्घायु के साथ, वृद्धावस्था आय सुरक्षा संबंधी समस्या की ओर अनदेखी नहीं 
की जा सकती । सरकार ने नए भरती हुए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित 
अंशदायी पेंशन स्कीम की घोषणा की थी जिसका असंगठित क्षेत्र में भी विस्तार किया जाएगा । 
मुझे सदन में यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सात राज्य सरकारों- आन्ध्र प्रदेश, 
छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर राजस्थान . और तमिलनाडु ने अपने कर्मचारियों के 
लिए ऐसी स्कीमें शुरू कर दी है । अन्य राज्यों ने भी दिलचस्पी दिखाई है । पीएफआरडीए की 
स्थापना के लिए 29 दिसंबर, 2004 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था । मैं इस सत्र के 
दौरान इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता हूं । 
85. मैं इस नई स्कीम के माध्यम से अभिदाता को निवेश विकल्पों की एक सूची देने और एक 
सुदढ़ विनियामक तंत्र का प्रस्ताव है ताकि अभिदाताओं के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा 
सके । मैं पूरे देश के श्रमिकों से अपील करता हूँ कि इस नई पेंशन प्रणाली में शामिल हो । 
पूंजी बाजार 
86 . पूंजी बाजार बचतों को निवेश में बदलने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में उभरा है । यह 
विदेशी बचतों का तरजीही निवेश गंतव्य भी है । पिछली जुलाई में मेरे द्वारा घोषित और कार्यान्वित 


657 GI/ 2005 - 2B 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


उपायों ने पूंजी बाजार को मजबूती प्रदान की है। अब और उपाय करने का समय आ गया है तथा 
इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि - 

प्रतिभूति बाजारों में मध्यपर्तियों को पढ़ाने व प्रशिक्षण देने तथा अनुसंधान को बढ़ावा 
देने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान की स्थापना हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं 
विनिमय बोर्ड ( सेबी) को प्राधिकृत किया जाए ; और 
घरेलू बाजार में व्युत्पादों का कारोबार करते समय सेबी द्वारा विनिर्दिष्टानुसार नकद 
अथवा अन्यथा समुचित संपर्श्विक प्रस्तुत करने की एफआईआई को अनुमति दी 

जाए । 
जहां भारत के इक्विटी बाजार ने प्रगति की है वहां कारपोरेट बांड बाजार अभी भी पीछे हैं । 
इस अंतराल को दूर करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ; 

प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 के अंतर्गत प्रतिभूति की परिभाषा 
संशोधित की जाए ताकि बंधक आधारित कर्ज सहित प्रतिभूतिकृत ऋण के व्यापार 
हेतु विधायी ढांचे की व्यवस्था की जा सके और 
कारपोरेट बांड बाजार के विकास में विधायी, विनियामक, कर और बाजार निर्गों 
की जांच के लिए कारपोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ 

समिति की नियुक्ति की जाए । 
काउंटर उपलब्ध ( ओटीसी) व्युत्पाद 
87 . कारंटर उपलब्ध ( ओटीसी) व्युत्पाद कारपोरेटों, बैंकों और अन्य वित्तीय कंपनियों के 
जोखिम कम करने में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं । तथापि , ओटीसी व्युत्पाद संविदाओं की 
वैधत्ता के बारे में कुछ अस्पष्टता है जिसने उनकी अभिवृद्धि को रोक रखा है । इसलिए मैं ऐसी 
संविदाओं की स्पष्ट विधायी वैधता की व्यवस्था करने के उपायों का प्ररताव करता हूँ । 
स्टाक एक्सचेंज निगमीकरण पर स्टाम्प शुल्क 
88. हाल ही में यथासंशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 सभी स्टाक 
एक्सचेंजों से निगमीकृत व पृथक्कीकृत होने की अपेक्षा करता है । तीन स्टाक एक्सचेंजों का 
अभी निगमीकरण नहीं हुआ है । उनके निगमीकरण के लिए मैं उन्हें परिसंपत्तियों के अप्रयोगमूलक 
अंतरण पर स्टाम्प शुल्क से एकबारगी छूट की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ । 
वाणिज्यिक दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क । 
89. बैंकों और बैंक -भिन्न कंपनियों को वाणिज्यिक दस्तावेज जारी करने के लिए एकसमान 
कार्य क्षेत्र के सृजन और भारतीय वाणिज्यिक दस्तावेज बाजार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के और 
करीब लाने के लिए स्टाम्प शुल्क को युक्तिसंगत बनाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ ताकि यह 
निर्गमकारी कंपनी को ध्यान में रखे बगैर समान रूप से लागू हो । 
मुंबई-एक क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र 
90 . जब मैं विश्व के नक्शे पर देखता हूं तो मुंबई की महत्वपूर्ण अवास्थति से प्रभावित हो जाता 
हूँ ! यह लंदन और टोक्यो के लगभग बीच में है जो विश्व वित्त के दो शक्ति केन्द्र हैं । मुंबई में 
राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज ( एनएसई ) और बंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) भी स्थित हैं जो सौदों 
की प्रति वर्ष संख्या के संदर्भ में विश्व के स्टाक एक्सचेंजों में अब तीसरे और पांचवे स्थान पर हैं । 
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पिछले दशक में हमने प्रतिभूति बाजारों से संबंधित विश्व श्रेणी की संस्थाओं का निर्माण किया है 

और हम अब इनकी प्रौद्योगिकीय आधुनिकता, जोखिम प्रबंधन और स्वस्थ अभिशासन के अर्थों में 
सर्वोत्तम से तुलना करते हैं । मैं विश्वास करता हूं कि मुंबई को वित्त का एक क्षेत्रीय केन्द्र बनाने 
के लिए कार्य करने का समय आ गया है । मैं भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मुंबई को क्षेत्रीय 
वित्तीय केन्द्र बनाने के लिए सरकार को सलाह देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति 

की नियुक्ति का प्रस्ताव करता हूँ । 
स्वर्ण यूनिट 
91. दस वर्ष पर्व हमने यह सनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी कि सोने की आवक सिर्फ 
सरकारी चैनलों के माध्यम से हो । मैं विश्वास करता हूँ कि अब हम इस स्थिति में हैं कि स्वर्ण 
यूनिट शुरू की जाएं और ऐसी यूनिटों के लिए बाजार का सृजन किया जाए । मैं सेबी से यह 
कहने का प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से अंतनिर्हित आस्ति के रूप 
में सोने के लिए गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स( जीईटीएफ ) शुरू करने की म्यूचुअल फंडों को 
अनुमति दे ताकि कोई भी परिवार कम से कम 100 रुपए के यूनिटों में सोने की खरीद फरोख्त 
करने में समर्थ हो सके । ऐसी यूनिटों के सौदे म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की तरह ही किए जा 
सकते हैं । 


IX . अन्य प्रस्ताव 
उत्कृष्टता वाले संस्थान 
92. प्रधानमंत्री ने 6 जनवरी, 2005 को गुणवत्तापूर्वक मानव पूंजी के निर्माण के मुद्दों की जांच 
के लिए ज्ञान आयोग की स्थापना के संबंध में अपने इरादे के बारे में विचार व्यक्त किए हैं । 
सरकार का विश्वास है कि उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा अनुसंधान व विकास संगठनों में निवेशों का 
उतना ही महत्व है जितना भौतिक पूंजी और भौतिक अवसंरचना में निवेशों को दिया जाता है । हमें 
आवश्यकता है विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों की और इसकी शुरूआत हमें एक संस्था से करनी 
होगी । हमारा एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो आक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड अथवा स्टेनफोर्ड की 
तरह हो । मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने भारतीय विज्ञान 
संस्थान ( आईआईएससी), बंगलौर का चयन किया है जिसे अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता 
के केन्द्र के रूप में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है । हम कुछ वर्षों में आईआईएससी को विश्व श्रेणी का 
विश्वविद्यालय बनाने का कार्य करेंगे । मैं इस प्रयोजनार्थ अनुदान के रूप में 100 करोड़ रुपए की 
अतिरिक्त राशि की प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ । 


वैट 


93 . सहकारी संघवाद की भावना का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सरकार इस देश में अभूतपूर्व 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर सुधार करने के लिए तैयार हैं । सभी राज्य 1 अप्रैल, 2005 से मूल्य वर्द्धित 
कर लागू करने पर सहमत हो गए हैं । वैट आधुनिक, सरल और पारदर्शी कर प्रणाली है जो 
विद्यमान बिक्री करों को प्रतिस्थापित करेगा और बिक्री कर के प्रपाती प्रभाव को समाप्त करेगा । 
यह श्रीलंका से चीन तक 130 से अधिक देशों में लागू है । भारत में भी केंद्रीय स्तर पर वैट 
( सेनवैट) लागू है परन्तु यह केवल सामानों पर ही है । 
94. मेरा लक्ष्य है कि मध्यम से दीर्घावधि में केंद्र और राज्यों दोनों को सम्मिलित करते हुए समूची 
उत्पादन -वितरण कड़ी को राष्ट्रीय वैट अथवा इससे भी बेहतर वस्तु और सेवा कर द्वारा कवर 
किया जाए । 
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95. मुख्यमंत्रियों के ठोस समर्थन से राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति ने पिछले 
7 वर्षों की मेहनत के बाद सभी राज्यों को स्वीकार्य एक रूपरेखा पर पहुंची है । केन्द्र सरकार ने 
अपने पूर्ण समर्थन का वचन दिया है और किसी राजस्व हानि की स्थिति में , एक सम्मत सूत्र के 
अनुसार , राज्यों को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी वह सहमत हो गई है । मैं इस अवसर पर 
अधिकारप्राप्त समिति की प्रशंसा करता हूँ, तथा राज्यों को वैट के आरंभ और कार्यान्वयन की 
सफलता की कामना करता हूँ । 
बारहवां वित्त आयोग 
96. 26 फरवरी, 2005 को मैंने बारहवें वित्त आयोग ( टीएफसी) द्वारा की गई सिफारिशों को 
संसद के समक्ष प्रस्तुत किया । टीएफसी की सिफारिशों में कर अंतरण, राज्यों को अनुदान, 
ऋण राहत, व्यय का वित्तपोषण और अन्य मामले शामिल हैं । राज्यों को इस निर्णय से पर्याप्त 
लाभ मिलेगा । 


97 . परन्तु, टीएफसी कि सिफारिशों के कार्यान्वयन से 2005 -10 की अवधि के दौरान केन्द्रीय 
वित्त व्यवस्था पर एक बड़ा राजकोषीय बोझ पड़ेगा, विशेषकर पहले वर्ष अर्थात 2005 -06 में जब 
नई प्रणाली शुरू होगी । केन्द्रीय ऋणों के समेकन और पुनर्व्यवस्था, ब्याज दर में कटौती और 
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत विशिष्ट अनुदानों से केन्द्र सरकार की पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियों , 
दोनों पर प्रभाव पड़ेगा । वर्ष 2005 - 06 के लिए केन्द्रीय बजट पर कुल असर लगभग 26 , 000 
करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में एक प्रतिशतांक के तीन- चौथाई से 
अधिक होगा । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसका 2005 -06 में राजकोषीय उत्तरदायित्व 
तथा बजट प्रबंधन अधिनियम ( एफआरबीएम ) के पालन में सरकार की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा । 


रक्षा व्यय 
98. पिछले वर्ष जुलाई में , व्यय के बैकलॉग जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, की पूर्ति के 
लिए, मैंने रक्षा आबंटन बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए कर दिया था । सदन को सूचित करते हुए 
मुझे खुशी है कि एक अन्तराल के बाद रक्षा व्यय वर्ष 2004 -05 में बजट अनुमानों के अनुरूप रहे 
है । में 2005 - 06 में रक्षा आबंटन का बढ़ाकर 83, 000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ , 
जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 34, 375 करोड़ रुपए का आबंटन भी शामिल होगा । 
x. राजकोषीय समेकन 
99. उच्च वृद्धि की वर्तमान अवस्था हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करती है जिसे हमें नहीं गंवाना 
चाहिए । हमें इस अवसर का उपयोग देश की राजकोषीय हालत में सुधार के लिए करना चाहिए । 
हमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत ढांचा पर अधिक परिव्ययों के भुगतान के लिए अपने राजस्वों 
में वृद्धि और व्यय को संतुलित करना है । 
परिव्यय बनाम परिणाम 
100. साथ ही साथ में इस बात के लिये भी सचेत करता हूँ कि परिव्यय का अर्थ आवश्यक रुप 
से परिणाम नहीं होता है । देश के लोग परिणामों में दिलचस्पी रखते हैं । प्रधानमंत्री ने बारंबार इस 
आवश्यकता पर जोर दिया है कि कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार और सेवा प्रदाय प्रणाली की 
सक्षमता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने की आवश्यकता है । वर्ष के दौरान, हम योजना आयोग के 
साथ मिलकर सभी बड़े कार्यक्रमों के विकास परिणामों की परख के लिए एक तंत्र बनाएंगे । हम 
यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों और योजनाओं को , बिना किसी स्वतंत्र और बारीकी से 
किए गए मूल्यांकन के, एक आयोजना अवधि से दूसरी आयोजना अवधि में अनिश्चित काल के 
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लिए जारी न रहने दिया जाए । नागरिक समाज को सेवा प्रणाली की सक्षमता पर सरकार के साथ 
एक स्वस्थ बहस छेड़नी चाहिए । 
सब्सिडियां 
101 . पिछले वर्ष जुलाई में की गई घोषणा के बाद, मैने केन्द्रीय सरकारी को सरािड़ियों पर 
संसद के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । तीन मुख्य उत्पाद हैं जिन्हें बजट और अन्यथा रूप से बड़ी 
प्रत्यक्ष सब्सिडियाँ दी जाती हैं । ये खाद्य , उर्वरक और पेट्रोलियम हैं । सब्सिड़ियाँ निर्धनों हेतु 
संरक्षण उपाय प्रदान करती हैं और हम सब्सिडियाँ देना जारी रखेंगें । तथापि , अब हमें सब्सिडी 
प्रणाली की पुनर्संरचना के कार्य को सतर्कता से और पूरी चर्चा के बाद ही करना चाहिए । 
102 . कृषि मंत्रालय का उद्देश्य वर्तमान एमएसपी- आधारित खरीद को क्षति पहुँचाए बिना. 
विशेषतः गैर- परंपरागत राज्यों में , विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति 
को और अधिक किफायती बनाना है । उर्वरक विभाग द्वारा गठित एक कार्य दल अब 1 अप्रैल, 
2006 से प्रारंभ हो रही उर्वरकों की नई मूल्यनिर्धारण प्रणाली के अगले चरण को कार्यान्वित करने 
के लिए अनेक विषयों की जांच कर रहा है। उर्वरक सब्सिडी विधेयक में कॉट- छांट की जा 
सकती है यदि नेष्या और एफओ/एल एस एच एस जो अब फीडस्टॉक के रूप में प्रयुक्त होते हैं . 
को प्राकृतिक गैस द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए । जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का संबंध है, 
सरकार को लाहिड़ी समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई है, और उचित निर्णय लिए गए है जिनका 
मैं अपने भाषण के भाग ख में उल्लेख करूंगा। 
103. मुझे इस बात का संतोष है कि एनसीएमपी के जनादेश को लागू करने में ईमानदारी से 
प्रयास करते हुए मैं राजकोषीय समेकन के मार्ग पर भी बना रहा हूँ । 2003 - 04 के संशोधित 
अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा स. घ. उ. का क्रमशः 3. 5 प्रतिशत तथा 
4 8 प्रतिशत था । एफआरबीएम अधिनियम दो अनुपातों में कटौती की अपेक्षा रखता है, जो क्रमशः 
0. 5 प्रतिशत और 0. 3 प्रतिशत प्रति वर्ष हैं । मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम 
2004 - 05 में इस राजकोषीय सुधार को हासिल करेंगे और वर्ष की समाप्ति पर राजस्व घाटा 
स. घ. उ. का 2. 7 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4. 5 प्रतिशत होने की आशा है । 


XI. 2005 -06 के बजट अनुमान 
104. अब मैं अगले राजकोषीय वर्ष के बजट अनुमानों पर आता हूँ। 
आयोजना व्यय 
105 . वर्ष 2005 -06 के आयोजना व्यय का , समान आधार पर 172, 500 करोड़ रुपए होने का 
अनुमान लगाया गया है । परन्तु , बजट में 143, 497 करोड़ रुपए आयोजना व्यय में दिखाए गए 
हैं और 29. 003 करोड़ रुपए की शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा, बारहवें वित्त आयोग की 
सिफारिशों के अनुसार , सीधे ही ऋणों के रूप में जुटायी जाएगी । 


आयोजना-भिन्न व्यय 
106. 2005 - 06 में आयोजना-भिन्न व्यय 370, 847 करोड़ रुपए होने का अनुमान है और 
इसमें वृद्धि मुख्यतः बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदानों में की 
गई वृद्धि के कारण है । 
राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 
107 . अध्यक्ष महोदय, 2005 - 05 के लिए बजट अनुमानों में कुल व्यय का अनुमान 514, 344 
करोड़ रुपए है । मैं केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ 351 , 200 करोड़ रुपए और राजस्व 
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व्यय 446, 512 करोड़ रुपए होने का अनुमान करता हूँ । परिणामतः राजरद घाटा 95 , 312 करोड़ 
रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत के बराबर है । 
राजकोषीय घाटा 151, 144 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद. 
का 4. 3 प्रतिशत है । 
108. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने और अंतरण और निधिपोषण की 
अत्यधिक बदली हुई पद्धति के परिणामस्वरूप, 2005-06 के बजट को तैयार करने में काफी 
अधिक परिश्रम करना पड़ा है । मेरे पास एफआरबीएम अधिनियम को देखते हुए विराम (पॉज) 
बटन दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था । मैं आश्वस्त हं कि हमें विपरीत दिशा में जाने 
के लिए बाध्य नहीं किया गया । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर राजकोषीय विवेक की सीमाओं 
के बिल्कुल पास है और हमारे पास अपने साधनों से अधिक खर्च करने की बिल्कुल गुंजाईश नहीं 
है । मुझे विश्वास है कि हम 2006 - 07 से राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और 
2008 - 09 तक एफआरबीएम लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं । 
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XII . कर प्रस्ताव 
109 . अध्यक्ष महोदय, अब में अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । 
110 . मैंने जुलाई 2004 में अपने बजट भाषण में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ( यू. पी . ए.) सरकार 
के सिद्धान्तों और कराधान के संबंध में हमारे प्रयासों को स्पष्ट किया था अतः इसे दोहराने की 
आवश्यकता नहीं है । उन सिद्धान्ता का अनुपालन करते हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की 
है . सरकार का इरादा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर सुधार करने, कर- दाता आधार का 
विस्तार करने, कर अनुपालन बढ़ाने और कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाने के लिये महत्वपूर्ण 
कर सुधार लाने का है । 
अप्रत्यक्ष कर 
111. मैं अप्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्तावों को शुरू करता हूं । सबसे पहले सीमाशुल्क है । 
112. मैं हमारे पूर्व- एशियाई पड़ोसी देशों के अनुरूप सीमाशुल्क संरचना बनाने की सरकार की 
घोषित नीति को आगे बढ़ाने का इरादा रखता हूं । अतः मैं गैर- कृषि उत्पादों के लिए अधिकतम 
दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्ररताच करता हूं । 
113. अधिकतम सीमाशुल्क दर के अनुरूप, मैं पूंजीगत माल और कच्ची सामग्रियों पर सीमाशुल्क 
दरें कम करने और किसी प्रतिलोन शुल्क संरचना के सुधार का प्रस्ताव करता हूं । 
114. निवेश को बढ़ावा देने के लिये मैं चुनिंदा पूंजीगत मालों और उनके हिस्सों पर सीमाशुल्क 
कम करके 15 प्रतिशत से नीचे लाने, कुछ मामलों में 10 प्रतिशत और कुछ अन्य मामला में 5 
प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
115. अधिकांश वस्त्र उद्योग मशीनरी के लिये मैं सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 10 
प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि कोटा - पश्च प्रणाली में वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धा का 
लाभ पाने में मदद मिल सके । इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये 
मैं रेफ्रीजरेटेड वाहनों पर शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करने का प्ररताव रखता हूं । 
116 . चर्म और फट-वियर उद्योग को बढावा देने के लिये मैं सात विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर सीमा 
शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं । इथाइल विनाइल 
एसीटेट ( ई. वी. ए.) पर, जो चर्म उद्योग के लिये एक सामग्री है, शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 
10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया जाता है । 
117 . फार्मास्यूटिकल्स और जैव-प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रक हैं । मैं इन दो क्षेत्रका म 
प्रयुक्त नौ विनिर्दिष्ट मशीनरियों पर सीमाशुल्क घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता है । 
118. मैं बैटरी चालित सड़क वाहनों और प्रिटिंग प्रेसों के लिये विनिर्दिष्ट पुों पर सीमाशुल्क 20 
प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखता हूं ! 
119. प्राथमिक और द्वितीयक धातुओं के लिये मैं सीमाशुल्क 15 प्रतिशत से कम करके 10 
प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं । इसी तरह कैटालिस्ट, रिफ्रेक्टरी कच्ची सामग्रियों, प्राथमिक 
प्लास्टिक सामग्रियों, शीर और औद्योगिक इथाइल अल्कोहल, जैसी औद्योगिक कच्ची सामग्रिया, 
जो विनिर्माण की महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं , अब 10 प्रतिशत की घटी हुई सीमाशुल्क दर में आयगी । 
आगे मैं यह शुल्क कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता है । 
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120. उच्च आश- युक्त कोकिंग कोल पर 15 प्रतिशत का शुल्क है । मैं यह दर घटाकर 5 प्रतिशत 
करने का प्रस्ताव करता हूं । 
121. वस्त्र उद्योग क्षेत्रक को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 
पोलिएस्टर और नाइलोन चिप्स. वस्त्र रेशों, धागों और मध्यवर्तियों, फैब्रिक्स एवं गारमेंटस पर 
सीमाशुल्क दरें 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है । 
122. इलैक्ट्रानिक्स और दूर- संचार क्षेत्रकों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 217 
सूचना प्रौद्योगिकी करार ( आई. टी .ए.) बद्ध मदों पर शुल्क शून्य पर लाने की आवश्यकता है । 
इसके परिणामस्वरूप देशी उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए मैं आई. टी. ए. बद्ध मदों 
के विनिर्माण के लिये आवश्यक विनिर्दिष्ट मालों और सभी सामग्रियों पर सीमाशल्क हटाने का 
प्रस्ताव करता हूं । 
123. परन्तु राज्य स्तरीय करों , विशेषकर आगामी राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट) जिसे 
संबंधित घरेलू मालों पर लगाने का प्रस्ताव है, की प्रतिपूर्ति हेतु मैं सभी आयातों पर 4 प्रतिशत का 
प्रतिकारी शुल्क ( सी. वी. डी .) लगाने का विचार रखता हूं । इस समय मैं केवल आई. टी.ए. बद्ध मदों 
एवं उनकी सामग्रियों, जिन पर कोई शुल्क नहीं है, के आयात पर 4 प्रतिशत सी . वी . डी. लगाने 
का प्रस्ताव करता हूं । उत्पाद शुल्क के भुगतान पर सी . वी . डी . के लिये ऋण उपलब्ध होगा । 
परन्तु, क्योंकि इन वेयर्स के लिये हमारा विशेष लगाव है अतः आई. टी . सॉफ्टवेयर को प्रस्तावित 
सी . वी . डी. से छूट दी जाएगी । 
124 . कृषि मालों पर लागू सीमा शुल्कों के मामले में , मैं कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं 
करता हूं । वास्तव में मैंने कट - फ्लावर्स पर शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का 
निर्णय लिया है। फिर भी , व्यापारी वर्ग के अनुरोध पर और यह देखते हुए कि इसका घरेलू उत्पाद 
काफी कम है, मैं लौंग पर शुल्क दर घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
125 . शुद्ध पेय जल उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी आयात को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 
वातावरणिक पेय जल जेनरेटर्स पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का 
प्रस्ताव रखता हूं । 
128. उत्पाद शुल्क के बारे में भी मेरे कुछ प्रस्ताव हैं । सरकार का इरादा अधिकाधिक वस्तुओं को 
16 प्रतिशत की सेनवेट दर पर लाने का है । आज 5 मदों पर 24 प्रतिशत का शुल्क लगाया 
जाता है । इन 5 में से मैंने तीन- पालियेस्टर फिलामेंट धागा, टायर्स और एयरकंडीशनर्स को चुना 
है और मैं इन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटा कर 16 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं। अन्य 
दो मदों मोटर कारों तथा वातित पेय पदार्थों के निर्माताओं को अभी कुछ और समय तक प्रतीक्षा 
करनी होगी । 
127 . पिछले वर्ष, मैंने वस्त्रोद्योग के लिए एक बड़ा कदम उठाया था जिससे वह कोटा-पश्च 
व्यवस्था की चुनौतियों का सामना कर सके । मैं इस बात की पुनः पुष्टि करता हूं कि प्राकृतिक 
फाइबर के लिए सेनवेट छूट प्रणाली जारी रहेगी। अब मैं स्वतंत्र कपड़ा निर्माताओं को यह विकल्प 
देता हूं कि वे इस छूट प्रणाली का उपयोग करें अथवा सेनवेट -क्रेडिट के साथ 8 प्रतिशत उत्पाद 
शुल्क की अदायगी करें। 
128 . नकली आभूषणों पर इस समय 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगता है । चूंकि इन उत्पादों का 
उपयोग अधिकतर कम समृद्ध वर्गों द्वारा किया जाता है, इसलिए मैं उत्पाद शुल्क को घटा कर 8 
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प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । इसके साथ ही, महंगे तथा स्तरीय आभूषणों को अब 
आकर्षक ब्रांडों के नाम के अंतर्गत बनाया और बेचा जाता है। ऐसे ब्रांडेड आभूषणों पर मैं 2 
प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखता हूं । मैं स्पष्ट करता हूं कि बिना ब्रांड वाले आभूषणों 
जिनमें बिना ब्रांड वाले सोने के आभूषण भी शामिल हैं , पर अभी कोई कर नहीं लगता है । 
129 . तुलनात्मक उत्पादों से संबंधित कर उपायों में कुछ विकृतियों को दूर करने के लिए, मैं 
मोजेक टाइलों पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क तथा 1800 सीसी से अधिक क्षमता के इंजिन वाले 
सेमी ट्रेलरों हेतु रोड ट्रैक्टरों पर 16 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखता हूं । मैं स्पष्ट 
करना चाहता हूं कि कृषि के लिए ट्रैक्टरों को छूट मिलती रहेगी। 
130 . कुछ ऐसे क्षेत्र, जो आम नागरिकों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं , राहत के पात्र 
हैं । इस समय, चाय पर 1 रुपया प्रति किलो की दर से अधिभार लगता है। मैं इस अधिभार को 
समाप्त करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके साथ ही , परिष्कृत खाद्य तेलों पर 1 रुपया प्रति किलो 
तथा वनस्पति पर 1. 25 रुपए प्रति किलो की दर से उत्पाद शुल्क लगता है । मैं इन दोनों लेवियों 
को समाप्त करके इन दोनों मदों को पूरी तरह से मुक्त करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
131 . माचिस बनाने वाले हस्त -निर्माण क्षेत्र का संरक्षण करने के साथ- साथ, मशीनी तथा अर्ध 
मशीनी क्षेत्रों को भी कुछ राहत देना आवश्यक है । इसलिए, मैं इन दो क्षेत्रों द्वारा निर्मित माचिसों 
पर उत्पाद शुल्क को 16 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूं । हस्त 
निर्मित माचिसें पूर्णतया उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं और इसलिए इन्हें समुचित संरक्षण मिलता रहेगा । 
132. मैं लघु उद्योगों को कुछ कर रियायतें प्रदान करना चाहता हं । इसलिए, लघु उद्योगों के 
लिए मैं लेन- देन पर आधारित छूट सीमा को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा कर 4 करोड़ रुपए 
प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव रखता है । इसके अतिरिक्त, लघ उद्योग एककों के लिए अब केवल दो 
ही विकल्प होंगे: 1 करोड़ रुपए की पहली निकासी पर पूर्ण छूट अथवा सेनवेट क्रेडिट के साथ 
1 करोड़ रुपए की पहली निकासी पर सामान्य शुल्क । 
133. मैं लोहे तथा इस्पात पर उत्पाद शुल्क को फिर से 16 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर लाने 
का प्रस्ताव रखता हूं । इसमें मूल्यों पर मामूली प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं 
का समस्त शुल्क मोडवेट प्रणाली के अंतर्गत संचालित होता है । 
134. मैं शीरे पर विशिष्ट शुल्क को 500 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति 
मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें शीरे के मूल्यों में भारी वृद्धि को आंशिक रूप से 
समायोजित किया जा सके । मैं परिवर्जन - रोधी उपाय के रूप में सीमेंट क्लिंकर्स पर भी विशिष्ट 
शुल्क को 250 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ा कर 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन करने का प्रस्ताव 
रखता हूं । 
135 . राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना ( एन .एच. डी. पी .) के लिए बहुत अधिक संसाधनों की 
आवश्यकता होती है । अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए, मैं पैट्रोल तथा डीजल पर उप कर को 
50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं । ये अतिरिक्त संसाधन केवल राष्ट्रीय राजमार्गों 
के लिए ही निर्दिष्ट होंगे तथा केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में उपयुक्त संशोधन संबंधी 
एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है । 
136. शिक्षा उप- कर की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी ऐसे ही कर - उपाय 
की आवश्यकता है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए धन एकत्रित करने हेतु उन वस्तुओं, जो स्वास्थ्य 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


के लिए हानिकारक हैं , पर कर लगाने से बेहतर उपाय और क्या होगा ? इसलिए, मैं कुछ 
अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा इसकी प्राप्तियों से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का वित्तपोषण 
करने का प्रस्ताव रखता हूं। तद्नुसार , मैं सिगरेट पर विशिष्ट दर से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि 
करने तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों, जिसमें गुटका, चबाने वाला तम्बाकू नसवार तथा पान मसाला 
शामिल हैं , पर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्ताव रखता हूं । लेकिन, बीड़ियों 
पर यह शुल्क नहीं लगेगा । 
133 . अंदर. पैट्रोलियम उत्पादों पर करों का मुद्दा आता है । लाहिरी समिति की रिपार्ट का 
अध्ययन करने के पश्चात, मैं सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क की दरों में बड़े परिवर्तन करने का 
प्रस्ताव रखता हूं । कच्चे पैट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाक. 5 प्रतिशत किया 
जाएगा । 
138. धरेलू उपयोग के लिए एल. पी. जी . तथा सब्सिडी युक्त किरोसीन पर सीमाशुल्क शून्य 
होगा । इन दोनों उत्पार्दो पर उत्पाद शुल्क भी शून्य होगा ! 
139 . मैं अन्य पैट्रोलियम उत्पादों, जिनमें मोटर स्पिरिट (एम. एस .) तथा डीजल (एच. एस. डी .) 
शामिल हैं, पर सीमाशुल्क को 20 अथवा 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 20 प्रतिशत 
करने का प्रस्ताव रखता हूं । मैं यथामूल्य और विशिष्ट शुल्कों के समूहन के रूप में पेट्रोल और 
डीजल पर उत्पाद शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं । 
140. इन प्रस्तावित परिवर्तनों से राजस्त में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए मुझे यह आश्वासन 
दिया गया है कि शुल्कों की संरचना में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इन उत्पादों के खुदरा 
मूल्यों में कोई बढ़ोतरी नही होगी । 
141 . सीमाशुल्कों और उत्पाद शुल्कों में किए गए परिवर्तनो के परिणामस्वरूप निर्यातित वस्तुओं 
के आयात कर दरों की समीक्षा की जाएगी तथा जहां भी आवश्यक होगा इन संशोधनों को 30 
अप्रैल , 2005 तक अधिसूचित कर दिया जाएगा । 
142. माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ वस्तुओं पर , उपयुक्त छूट के पश्चात् उनके अधिकतम 
खुदरा मूल्य ( एम. आर. पी.) के संदर्भ में उन पर उत्पाद शुल्क प्रभारित किया जाता है । इस छूट की 
मात्रा निर्धारण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ! छुट की दर की समीक्षा संबंधी प्रणाली 
भी होनी चाहिए जिसमें परिवर्तित परिस्थितियों का पता चल सके । इसलिए, व्यापार सुविधा उपाय 
के रूप में , मैं एक सलाहकार समिति के गठन का प्रस्ताव रखता हूं जो उत्पाद शुल्क तथा सेवा 
कर दोनों में कमी की सीमा के बारे में सरकार को परामर्श देगी । 


143 . अन्य प्रत्यक्ष कर सेवा कर है । चूंकि सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी) का लगभग 
52 प्रतिशत है , इसलिए सेवा कर के विस्तार को व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है । 

सेवा कर की दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया था । मैं उस दर का 
यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव रखता हूं । 
145 . मैं लघु सेवा प्रदायकों को राहत प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखता हूं ! तदनुसार में ऐसे 
सभी लघु सेवा प्रदायका को सेवा कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं जिनका सकल 
कारोबार प्रतिवर्ष 4 लाख रुपए से अधिक न हो । मेरे आकलन के अनुसार मौजूदा संवा कर का 
भुगतान करने वालों में से 80 प्रतिशत लोग इस छूट का फायदा उठाएंगे । 
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146. मैं सेवा कर दायरे में कुछ अतिरिक्त सेवाओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखता हूं। जिन नई 
सेवाओं को सेवा कर के अन्तर्गत लाया जाएगा उनमें उत्पादनाधीन वस्तुओं का परिवहन , स्थल 
निर्माण ढहाने की कार्रवाई और सदश सेवाएं . क्लबों तथा ऐसोसिएशनों का सदस्यता शल्व 
पैकेजिंग तथा विशिष्ट डाक सेवाएं. निर्माण हेत सर्वेक्षण तथा मानचित्रण सेवाएं . नदिया तथा 
बन्दरगाहों में तलकर्षण सेवाएं; वाणिज्यिक भवनों तथा इस प्रकार के परिसरों के संबंध में स्वच्छता 
प्रदायक सेवाएं ; बिल्डरों द्वारा विकसित 12 से अधिक आवास इकाइयों के नियोजित आवासीय 
परिसरों का निर्माण शामिल है । 


147 . मैं कतिपय सेवाओं के कवरेज को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखता हूं, लेकिन मैं उनका 
ब्यौरा देकर आपको बोझिल नहीं करूंगा । 


प्रत्यक्ष कर 
148. मैं अब अपने प्रत्यक्ष करों की ओर आता हूं । 


149 . गत जुलाई, अन्तरिम उपाय के बतौर मैंने एक प्रावधान किया था जिसके अन्तर्गत 
100, 000 रुपए तक की कर योग्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा, 
लगभग 1. 4 करोड़ कर निर्धारितियों को इससे राहत मिली, मैंने बजट में इस विषय पर पुन : 
सोचने का आश्वासन दिया था । 
150. प्रत्यक्ष करों की समग्र रूप से जांच करने के भाग के रूप में , मैं सांसदों की व्यापक -मांग 
और मध्यावधि में स्थायित्व प्रदान करने की आवश्यकता पर यथोचित ध्यान देते हुए मैं कर बैकंटो 
को बदलने का प्रस्ताव रखता हूं । 


151 . तदनुसार मैं नए कर ब्रैकेटी तथा नई दरों का इस प्रकार प्रस्ताव रखता हूं : 
1 लाख रुपए तक 

शून्य 
1 लाख रुपए से 1. 5 लाख रुपए तक 

10 प्रतिशत 
1 . 5 लाख रुपए से 2. 5 लाख रुपए तक 

20 प्रतिशत 
2. 5 लाख रुपए से अधिक 

30 प्रतिशत 


इसके अलावा, जिस स्तर पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगेगा, उसे बढ़ाकर 10 लाख 
रुपए कर योग्य आय कर दिया जाएगा । माननीय सदस्य इस बात से प्रसन्न होंगे कि प्रत्येक कर 
ब्रैकेट में आने वाला करदाता मेरे प्रस्ताव से लाभान्वित होगा । 


152. इसके अलावा, मैं महिलाओं के लिए आरंभिक छूट सीमा के स्तर को 1. 25 लाख रुपए 
और वरिष्ठ नागरिकों हेतु 1. 5 लाख रुपए पर निर्धारित करने का प्ररताव रखता हूं । ये संशोधित 
छूट स्तर मौजूदा कर रियायत प्रावधानों के बदले में होंगे । 
153 . उच्च छूट सीमाओं को देखते हुए तथा कर ब्रैकेटों को बढ़ाने रा, अब एक पृथक निजी भर 
को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बढ़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के अनुरूप, मैं 
इस मानक कटौती को हटाने का प्रस्ताव रखता हूं। 
154 . अब कई छूटें प्राप्त है जिनकी प्रत्यक्ष मंशा बचता को प्रोत्साहन देने की है । कुछ छूट कर 
योग्य आय से कटौती के सिद्धान्त पर आधारित हैं और कुछ छूट कर रियायत के सिद्धांत पर 
आधारित हैं । मुझे विश्वास है कि अब इन छूटों को समाप्त करने का उचित समय है । इसके साथ 
ही , यह आवश्यक है कि बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए और कर राहत लोगों में बचत की भावना 
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को प्रेरणा देने का माध्यम बने । इसके अलावा, मेरा यह विचार है कि सरकार को बचत के एक 
स्वरूप और दूसरे स्वरूप के बीच तटस्थ रहना चाहिए तथा कर दाताओं को बचतों/निवेश निर्णयों 
के संबंध में अपेक्षाकृत लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए । 
155. इन सभी कारणों से, भूल छूट सीमाओं के अतिरिक्त, मैं प्रत्येक कर दाता को बचतों के 
संबंध में 1 लाख रुपए की समेकित सीमा की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं जिसकी 
कर के आकलन से पहले आय से कटौती की जाएगी । सभी मौजूदा क्षेत्रीय सीमाओं को हटाया 
जाएगा । नयी प्रणाली को प्रतिबिम्बित करने के लिए धारा 88 के अंतर्गत छूट को समाप्त किया 
जा रहा है और धारा 80ठ को हटाया जा रहा है । 
156. 1 लाख रुपए की राशि के अलावा, निम्न छह कटौतियों पर पहले की तरह मौजूदा कर 
प्रणाली लागू रहेगी : 

(i) स्वयं रह रहे आवास संपत्ति हेतु आवासीय ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज : 
(ii) चिकित्सा बीमा प्रीमियम ; 
(it ) विकलांग आश्रित पर विनिर्दिष्ट व्यय ; 
(iv) हिन्दु अविभक्त परिवार के स्वयं अथवा आश्रित अथवा सदस्य की चिकित्सा पर 

होने वाला व्ययः 
( v) उच्च अध्ययन हेतु लिए गए ऋणों पर ब्याज के संबंध में कटौती ; और 

( vi ) विकलांग व्यक्ति के संबंध में कटौती । 
157. बचत का कर व्यवहार एक पेचीदा मामला है लेकिन हम इस संबंध में उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रक्रियाओं से लाभान्वित हो सकते हैं । हमने पहले ही परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में ईईटी 
आधारित कराधान प्रणाली को आरंभ कर दिया है जो नए भर्ती होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर 
लागू है । इससे पहले कि सभी बचतों के संबंध में हम ईईटी प्रणाली को पूर्णतया अपनाएं, कई 
महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों को हल करना जरूरी है । इसलिए, इस समय कोई परिवर्तन किए बिना, 
मैं एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं जो ईईटी प्रणाली को अपनाने की दिशा 
में एक रूपरेखा तैयार करेगी । 
158 . लोकप्रिय मांग को मानते हुए. मैं अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए खातों पर अर्जित ब्याज 
पर कर से छूट को जारी रखने का प्रस्ताव रखता हूं । 
159. आज जो कर राहत मैंने प्रदान की हैं, उससे जहां करदाताओं को बहुत सुकून मिलेगा, वहीं 
मेरी, विशेषकर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अधिदेशित कार्यक्रमों की विशाल आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए, संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी है। 
160. मैंने अतिरिक्त सुविधाओं (परक्विजिट्स ) पर कर लगाने की वर्तमान व्यवस्था की जांच की 
है और मैंने पाया है कि बहुत सी सुविधाओं को सीमान्त लाभों का छद्म नाम दिया जाता है और 
कर देने से बचा जाता है । इन सुविधाओं, जो निश्चित रूप से बहुत अधिक आर्थिक मूल्य के हैं , 
पर न तो नियोजक और न ही कर्मचारी कोई कर चुकाता है। वर्तमान में जहां लाभ पूरी तरह 
कर्मचारी को दिये जाते हैं , उन के लिए कर्मचारी पर कर लगाया जाता है; वह स्थिति जारी रहेगी । 
इसके अतिरिक्त , मैं अब यह प्रस्ताव रखता हूं कि जहां लाभों को सामान्यतया कर्मचारियों द्वारा 
सामूहिक रूप से प्राप्त किया जाता है और कर्मचारियों पर अलग - अलग अधिरोपित नहीं किया जा 
सकता है, उन के संबंध में नियोजक पर कर लगाया जाएगा । तथापि, कर्मचारियों के लिए 
परिवहन और कार्यालय अथवा फैक्टरी में कैंटीन सेवाएं कर दायरे से बाहर होंगी । यह कर एक 
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नया कर नहीं है. यद्यपि में इसे एक नया नाम अर्थात् सीमान्त लाभ कर देने के लिए बाध्य हूं। 
इसकी दर एक उपयुक्त रूप से परिभाषित आधार पर 30 प्रतिशत होगी । 
161 . मेरा विश्वास है कि मैंने व्यक्तिगत कर दाताओं को बड़ी संख्या में राहतें प्रदान की हैं , और 
मुझे आशा है कि सभी तबके के लोग और सदन के सभी सदस्य प्रसन्न हैं । अब मैं कंपनी आय 
कर की ओर अग्रसर होता हूं । 
162. कंपनी आय कर दर उस पर प्रभार और मूल्य ह्रास की दरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं । 
किसी भी सुधार में सभी तीन तत्वों पर ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से सर्वोत्तम पद्धति उन 
दरों पर मूल्य ह्रास की व्यवस्था करने की है जो निवेशक को इसकी आर्थिक मियाद समाप्त होने 
से पूर्व परिसंपत्ति को प्रतिस्थापित करने में सक्षम बनाए । भारत में , नए निवेश को प्रोत्साहित करने 
के उद्देश्य से हमने मूल्यह्रास दर के अतिरिक्त एक आरंभिक मूल्यह्रास की अनुमति दी है। माननीय 
सदस्य स्मरण करेंगे कि गत जुलाई में मैंने संस्थापित क्षमता में वृद्धि से संबंधित शर्त को 25 
प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया था । 
163. मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूं कि अनेक लाभ कमाने वाली कंपनियां निरंतर कम कर 
अदा करती रही हैं . भले ही यह उदार मूल्यह्रास दरों और छूटों तथा प्रोत्साहनों का लाभ उठा कर 
कानून के भीतर ही हो । इसके अतिरिक्त, वर्तमान मूल्यह्रास दरें आग की अपेक्षा पूंजी को 
नियोजित करने के पक्ष में झुकी हैं । 


164 . यह भी मांग की गई है कि कंपनी कर दरें उच्चतम सीमान्त व्यक्तिगत आय कर दर से 
सम्बद्ध की जानी चाहिए । 


165 . पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं, राजस्व के हित और निगमित क्षेत्रक को राहत देने की 
आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, में निम्नलिखित कर ढांचे का प्रस्ताव 
रखता हूं । 
166. स्वदेशी कंपनियों के लिए कंपनी आय कर दर 30 प्रतिशत होगी ! 10 प्रतिशत का अधिभार 
भी होगा । सामान्य मशीनरी और संयंत्र के लिये मूल्यह्रास की दर 15 प्रतिशत होगी परन्तु 
आरंभिक मूल्यह्रास दर को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा । 
167 . कंपनी जगत यह पाएगा कि प्रस्तावित कर ढांचा न्याय संगत है. उन्हें कर दर में लगभग 
3 प्रतिशत की राहत प्रदान करता है, नए निवेश को प्रोत्साहित करता है और कंपनी कर दाताओं 
के सभी वर्गों के बीच समानता सुनिश्चित करता है । 
168 . राहत के एक अन्य उपाय के रूप में , मैं आरंभिक मूल्यह्रास का लाभ प्राप्त करने के लिए 
संस्थापित क्षमता में 10 प्रतिशत वृद्धि की आवश्यकता को हटाने का प्रस्ताव करता हूं । 
169. प्रौद्योगिकीय उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए. मैं तकनीकी सेवाओं पर रोक (विदहोल्डिंग ) 
कर को 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं । 
170. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा 1157खके अन्तर्गत किए गए 
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के भुगतान के लिए क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी । 
171 . विदेशी कंपनियों पर लागू कर प्रणाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का मेरा प्रस्ताव 
नहीं है । 
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172. गत जुलाई में मैंने संकेत दिया था कि मैं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदान की जा रही छूटों 
के संबंध में अन्तिम तिथियों की समीक्षा करूंगा । तद्नुसार, मैं निम्नलिखित तीन मामलों में अंतिम 
तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2007 करने का प्रस्ताव करता हं : 


जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज, इलैक्ट्रानिक्स, दूर संचार रसायन अथवा अन्य अधिसूचित 
उत्पाद के कारोबार में लगी कंपनियों के अपने आन्तरिक अनुसंधान तथा विकास पर 
होने वाले व्यय के 150 प्रतिशत की भारित कटौती 
जम्मू तथा कश्मीर में नए औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती 
वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास के कार्यों में लगी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक 

अनुसंधान विभाग द्वारा अनुमोदित कंपनियों के लाभों की 100 प्रतिशत कटौती । 
173. एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मेरा प्रस्ताव एयर 
क्राफ्ट अथवा एयर क्राफ्ट इंजिन को पट्टे पर लेने के करारों पर कर छूट की अवधि को 30 
सितंबर, 2005 तक बढ़ाने का है । 
174. प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) स्थिर हो गया है, लेकिन दरों के बहुत ही कम होने के बारे 
में व्यापक रूप से महसूस किया गया है। अतः, मैं इन सभी प्रकार के सौदों पर मामूली सी वृद्धि 
का प्रस्ताव रखता हूं । इस प्रकार एक दैनिक व्यापारी जो 0 .015 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति 
सौदा कर भुगतान के उत्तरदायी है, अब से आगे वह 0.02 प्रतिशत की दर से भुगतान करेगा । इस 
छोटी सी वृद्धि से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी । दर में यह मामूली वृद्धि सभी श्रेणियों पर 
लागू होगी । 
175. जैसा कि माननीय सदस्यगणों को ज्ञात है, वित्तीय व्युत्पादों में व्यापार के शुरू होने सहित 
पिछले दशक में पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हमने लेखा परीक्षा हेतु पर्याप्त रक्षोपायों 
के साथ व्यापार की एक पारदर्शी प्रणाली भी स्थापित की है । अतः मैं यह व्यवस्था करने के लिए 
आयकर अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय स्टाक एक्सचेंजों में व्युत्पादों 
में व्यापार आयकर अधिनियम की धारा के प्रयोजनार्थ सट्टाकारी लेनदेनों के रूप में नहीं 
माना जाएगा । 
176. मैं आयकर विवरणियां दायर करने हेतु छ:-में -एक मानदंड के संशोधन का प्रस्ताव करता 
हूं । मोबाइल फोन को इनमें से हटाया जाएगा । इसके बजाय 50, 000 रुपए प्रतिवर्ष से अधिक के 
बिजली भुगतान को आय की विवरणी दायर करने हेतु मानदंड के रूप में शामिल किया जाएगा । 
177 . एन . सी . एम. पी . सरकार से काले धन और परिसंपत्तियों को बाहर निकालने के लिए विशेष 
योजनाएं प्रारंभ करने की अपेक्षा रखता है। मैं जनादेश को पूरा करने के लिए बाध्य हूं लेकिन बिना 
अनुचित राहत और माफी को प्रदान करके । मैं बड़े नकदी संव्यवहारों विशेषतः नकदी आहरणों 
जबकि नकदी की ऐसी बड़ी राशियों को आहरित करने का कोई प्रत्यक्ष प्रयोजन न हो, के बारे 
में चिंतित हूं। ये नकदी आहरण कोई राह नहीं दिखाते और इनके दुरुपयोग अनधिकृत 
अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं । अतः, मैं दो कर- अपवंचन उपायों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव 
रखता हूं । मैं , प्रथमतः बैंकों से किसी एकल दिवस में 10, 000 रुपये या उससे अधिक की नकदी 
राशि के आहरण पर 0 . 1 प्रतिशत की दर से एक कर लगाने का प्रस्ताव रखता हूं। अतः, 10 , 000 
रुपये नकद आहरित करने वाले किसी व्यक्ति को अब 10 रुपए की एक लघु राशि का भुगतान 
करना होगा । द्वितीयतः, मैं सभी बैंकों को उन सभी जमाराशियों की रिपोर्ट सरकार से करना 
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अपेक्षित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती से मुक्त हैं । मेरा इरादा, 
किसी अन्य उपाय का प्रस्ताव करने से पूर्व, इन उपायों के परिणामों का अवलोकन करना है । 
178 . राजस्व विभाग में कई प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं । इनमें कर सूचना तंत्र ( टिन) और 
ऑन- लाइन कर लेखाकरण प्रणाली ( ओल्टस ) शामिल हैं । 
179. सुविधाजनक बनाने के उपाय के रूप में, मैं अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली के अनुपालन और 
बड़ी करदाता इकाईयों ( एलटीयू) की स्थापना का प्रस्ताव रखता हूं। शुरूआत में, ये इकाईयां बड़े 
नगरों में स्थापित की जाएंगी । मैं बड़े करदाताओं, शुल्क कार्पोरेट कर या आय कर या उत्पाद 
शुल्क या सीमाशुल्क , कोई भी कर देने वाले, को कार्यक्रम में भाग लेने और एकल विंडो सेवा का 
लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा । मैं छोटे करदाताओं के लिए, औद्योगिक संघों, 
व्यावसायिक संस्थाओं और गैर- सरकारी संगठनों के सहयोग से सहायता या सुविधा केन्द्रों की 
स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं । 
180. मुझे प्रत्यक्ष कर कानूनों तथा अप्रत्यक्ष कर कानूनों में संशोधन पर कई सुझाव मिले हैं । मैंने 
कुछ सुझावों जिन पर तुरंत अमल किए जाने की जरूरत है, को स्वीकार करने का निर्णय किया 
है, लेकिन मैं इन परिवर्तनों से वित्त विधेयक पर बोझ डालने का प्रस्ताव नहीं रखता हूं । इसके 
बजाय , मेरा इरादा इस सत्र के दौरान उस प्रयोजनार्थ एक पृथक विधेयक पेश करने का है । 
उचित समयावधि में , मेरा इरादा संसद के समक्ष एक संशोधित तथा सरलीकृत आय कर विधेयक 
रखने का है । 
181. प्रत्यक्ष करों पर मेरे कर प्रस्तावों से 6000 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। जहां 
तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है इनसे मोटे तौर पर राजस्व पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा । 
XIII . निष्कर्ष 
आध्यक्ष महोदय , 
182. भारत के एक सबसे गौरवशाली पुत्र डा. अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज 
फ्रीडम में यह तर्क दिया है कि विकास वास्तविक स्वतंत्रताओं के विस्तार की एक प्रक्रिया है 
जिसका लोग आनंद लेते हैं । उनका कहना है जी . एन. पी . ( सकल राष्ट्रीय उत्पाद) अथवा 
व्यक्तिगत आयों की वृद्धि , वास्तव में , समाज के सदस्यों द्वारा उपभोग की गई स्वतंत्रताओं के 
विस्तार के माध्यम के रूप में काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं । परंतु स्वतंत्रताएं अन्य निर्धारक बातों 
पर भी निर्भर करती हैं जैसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं ( उदाहरण के लिये शिक्षा और 
स्वास्थ्य देखभाल हेतु सुविधायें) तथा राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार । यू. पी .ए. सरकार 
आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिये इस नैतिक सिद्धांत को स्वीकार करती है और इस बजट में , मैंने 
इस सिद्धांत को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है । कमोबेश यही विचार संत तिरुवल्लुवर द्वारा 
दो हजार वर्ष पहले व्यक्त किया गया था जब उन्होंने कहा था : 

पिनी इनमई सेलवम विलइयु इनबम इमम 

अन्नी एन्ब नाटिरक्कू इब आइन्धु । 
( स्वास्थ्य , सम्पत्ति और उत्पादन का परिणाम है प्रसन्नता तथा सुरक्षा, 

विद्वान कहते हैं कि ये पांचों राज्यतंत्र के आभूषण हैं ।) 
183. अध्यक्ष महोदय, यह बजट एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है जिसमें वृद्धि और 
समानता एक दूसरे को मजबूत करेंगी और एक नये भारत का निर्माण करेंगी । 
184. महोदय , इन शब्दों के साथ मैं सदन को यह बजट सौंपता हूं । 


एल . एम. वास, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

( BUDGET DIVISION ) 


NOTIFICATION 
New Delhi. the 28th February 2005 


F. No. 2 ( 10 ) - B ( D }/ 2005. — The following is published for general information : 

Budget 2005 - 2006 


Specch of P . Chidambaram , Minister of Finance 

February 28 , 2005 

PART - A 


Mr. Speaker, Sir , 


I rise to present the Budget for the year 2005 -06 . 
2 . Last year, while presenting the Budget, I had suggested that the vote in 
Elections 2004 was a vote for change. Itwas , I believe, a vote in favour of a new 
leadership ; a new Government; ncw policies; and a new focus on the common 
citizen who is at the centre ofall politics and governance . 
3. I reaffirm my belief, and I also declare my conviction that the UPA 
Governmentunder PrimeMinister Dr.Manmohan Singh has charted a new path 
that ismore acceptable to the people of the country and that will bring the greatest 
good to the greatest number, 
4 . Before I turn to the business of the day, I wish to record Government s 
deep sorrow on the loss of lives, property and livelihood caused by the tsunami 
tragedy . So far,Governmenthas approved relief packages amounting to Rs.3 ,644 
crore . The Planning Commission , which is coordinating the Tsunami 
Reconstruction and Rehabilitation Programme, has drawn up a programmeat an 
estimated cost of Rs.10 ,216 crore . I wish to assure the House, and the affected 
people, that the Government will provide the necessary funds for the purpose 
and ensure that every affected family is fully rehabilitated . 


1. THE MACROECONOMIC BACKDROP 
The Imniediate Past: Where We Were in 2003 - 04 
5. In May 2004 , the UPA Government inherited an economy that had , as 
we now know , registered a growth rate of 8 . 5 per cent in 2003-04 on the back of 
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a poor 4 per cent in the previous year . While growth was indeed broad -based , 
the impressive growth rate was due largely lo the restoration of output in the 
agriculture and allied sector. I had then commented that my immediate 
predecessor was a very lucky man , even while his predecessor was not ! 
Notwithstanding the high growth rate , there were several disturbing trends which 
came to notice in May 2004 . The first was the liquidity overhang at the end of 
2003 -04 which had spilled over into 2004 -05 . The second was the definite buildup 
of inflationary pressures as a result of a sharp rise in global petroleum prices. 
The third was an unanticipated 13 per centdeficiency in the south -west monsoon . 
The fourth was an apparent decline in business confidence that had led to a 
sharp downturn in new investment, and also showed up as current account 
surpluses. By any standard , these were formidable challenges, but the UPA 
Governmentwas prepared to face these challenges . 


The Present: Where We Are in 2004 -05 
6 . The National Common Minimum Programme (NCMP) mandated the 
Government to maintain a growth rate of 7 - 8 per cent a year, to promote 
investment, to generate employment, to accelerate fiscal consolidation , to ensure 
a higher fiscal devolution , and to focus on agriculture, manufacturing and 
infrastructure. The NCMP also mandated the Government to provide universal 
access to education and health care and to assure one hundred days of employment 
to one person in each family. I believe that, in the space of 9 months, we have 
risen to the challenge and carved outmany successes. 


According to the Central Statistical Organization , the growth rate in 
the current year is estimated to be 6 .9 percent, with themanufacturing 
sector expected to grow at 8 . 9 per cent. 
Inflation which touched a high of 8 .7 per cent on August 28 , 2004 
has been reined in . As on February 12 , 2005 , the rate of inflation 
was 5 .01 per cent which is more than one percentage point lower 
than what it was in the same week in the previous year. Inflation 
based on CPI for industrial workers was lower, and stood at 3.8 per 
cent in December , 2004 . 
Business confidence has been restored and investments in 2004 -05 

have been buoyant. Non -food credit has increased by 21.2 per cent. 
As the year draws to a close , we can predict confidently that all the engines of 
the economy are running at nearly full speed . 
7 . We have also fulfilled many of our promises to the common citizen . 
Last year, I had promised that agricultural creditwill be increased by 30 per cent, 
and I am happy to inform the House that, against the announced target of 
Rs. 105 ,000 crore, we are likely to achieve a disbursement of Rs.108, 500 crore. 
Public sector banks and regional rural banks have added so far 58 . 20 lakh new 
farmers to their portfolio of borrowers. I had promised that education loans 
would be given liberally to students. As against 1,08 ,000 loans amounting to 
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Rs.1,983 crore given in 2003 -04 , 1,40 .000 loans amounting to Rs.2,249 crore 
have been given up to December 31, 2004 . I had promised that the number of 
families covered under the Antyodaya Anna Yojana will be increased from 1. 5 
crore families to 2 crore families, and that promise has been kept. I had promised 
that a redesigned Food for Work Programme will be launched in 150 districts. 
That was done on November 14 , 2004 . I had promised that a National Rural 
Employment Guarantee Bill will be introduced . That has been done . I had 
promised that we would promote the concept of Self-Help Groups vigorously . 
In the current year, against the target of 1.85 lakh SHGs,wehave already credit 
linked 2 .26 lakh SHGs, and we have disbursed credit to the tune of Rs. 1, 197 
crore. Hon ble Members will note that in each of these areas the focus of the 
Government s attention has been the common citizen - be it farmer , student, 
self -employed woman or labourer in search of work and food . 
The Year Ahead : Where We Want To Be in 2005 - 06 
8 . Growth , stability and equity are mutually reinforcing objectives. The 
NCMP leans towards decisive intervention by the State in favour of the poor. 
Given the resilience of the Indian economy, it is possible to mobilize the resources 
and launch a direct assault on poverty and unemployment. That is the only way 
to bring immediate relief to the aam admi. 
The Big Picture 
9 . Let me first give the big picture. In 2004 -05 , Gross Budgetary Support 
(GBS) for the Plan was Rs. 145 ,590 crore to which we added Rs.2, 000 crore 
subsequently . As I shall explain later, the pattern of funding has changed 
consequent to the recommendations of the Twelfth Finance Commission ( TFC ) . 
On a like-to - like basis , GBS for the Plan in 2005 -06 , works out to Rs. 172 ,500 
crore . This represents an increase of 16 . 9 per cent. Support for the Central Plan 
in BE 2004 -05 was Rs .87, 886 crore and in BE 2005 -06 this has been enhanced 
to Rs.110 , 385 crore , representing a very substantial increase of 25 .6 per cent. 
On priority sectors and flagship programmes falling under the NCMP, I propose 
to provide an additional sum of Rs.25,000 crore in the next year. 
10 . For example , the allocation for education in 2005 - 06 will be Rs. 18 , 337 
crore . Next only to education , the plan allocation for rural development will be 
Rs. 18 ,334 crore. On subsidy for fertilizers, the estimate is Rs. 16 ,254 crore . T 
estimated expenditure on health and family welfare is Rs. 10 ,280 crore . 


II. 


ASSAULT ON POVERTY AND UNEMPLOYMENT 


Empowering the People 
11. India is not a poor country, yet a significant proportion of our people are 
poor. Poverty is not only income poverty. Other indicators of poverty are illiteracy , 
disease, infantmortality, malnutrition , absence of skills and unemployment. The 
whole purpose of democratic government is to eliminate poverty and give to 
every citizen the opportunity to be educated , to learn a skill and to be gainfully 
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employed . The Government holds that it is its sacred duty to empower the poor 
and eliminate the scourge of poverty . 
Employment 
12 . In the last Budget, I had rejected the idea of jobless growth . As I unfold 
the vision of the UPA Government, Hon ble Members will note that the central 
theme that runs through the various schemes and programmes is creation of 
jobs. Assured irrigation facilities to an additional 1 crore hectares of land over a 
period of five years will generate employment for an additional 1 crore people at 
the rate 1 person per hectare . The food processing industry is growing at a rate 
which generates 2 .5 lakh jobs every year. The textile sector alone has the potential 
to create 1.2 crore jobs over the next 5 years. The information technology (IT ) 
industry is expected to offer an additional 70 lakh jobs by 2009 . Construction 
industry is also expected to throw up lakhs of jobs. Sectors with potential for 
generating employmentwill receive the highest attention of the Government. 
National Rural Employment Guarantee Scheme 
13 . After the National Food for Work programmewas launched in November 
2004 , provision wasmade for the cash component and the foodgrain component. 
In overall terms, the expenditure in the current year is estimated at Rs.4 ,020 
crore. For 2005 -06 , a provision of Rs.5 ,400 crore for the cash component and 50 
lakh MT of foodgrains have been made and, in overall terms, the allocation will 
increase to Rs. 11, 000 crore . It is Government s intention to convert this 
programme into the National Rural EmploymentGuarantee Scheme. When fully 
rolled out, the scheme will provide livelihood security for crores of poor families, 
and I promise to find the money for the programme. 
National Rural Health Mission 
14 . The National Rural Health Mission (NRHM ) will be launched in the 
next fiscal. Its focus will be strengthening primary health care through grass 
root level public health interventions based on community ownership . The total 
allocation for the Department of Health and the Department of Family Welfare 
will increase from Rs.8 ,420 crore in the current year to Rs. 10 , 280 crore in the 
next year . The increase will finance the NRHM and its components like training 
of health volunteers, providing more medicines and strengthening the primary 
and community health centre system . 
15 . I am also happy to announce that work on the six AIIMS - like institutions 
will start next year to augmentmedical education in deficient States . 
Antyodaya Anna Yojana 
16 . The Antyodaya Anna Yojana now covers 2 crore Below Poverty Line 
(BPL ) families . The number will be increased to 2 .5 crore families in 2005 -06 . 
ICDS 
17 . The universalization of the Integrated Child Development Services 
(ICDS ) scheme is overdue. It is my intention to ensure that, in every settlement, 
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there is a functional anganwadi that provides full coverage for all children . As 
on date there are 6 ,49,000 anganwadi centres. I propose to expand the ICDS 
scheme and create 1,88 , 168 additional centres that are required as per the existing 
population norms. Forty seven per cent of children in the age group 0 -3 are 
reportedly underweight. Suppitinentary nutrition is an integral part of the ICDS 
scheme. I propose to double the supplementary nutrition norms and share one 
half of the States costs for this purpose. I also propose to increase the allocation 
for ICDS from Rs. 1,623 crore in BE 2004 -05 to Rs.3 , 142 crore in BE 2005 -06 . 


Mid - day Meal Scheme 
18 . The Mid - day Meal Scheme for children has made a promising start 
throughout the country . 11 crore children are covered today . The Central 
Government is now providing the cost of food grains as well as the conversion 
cost at the rate of Re.1 per child . The allocation in BE 2004 -05 was Rs.1,675 
crore . I propose to increase the allocation for the next year to Rs.3 ,010 crore . 


Sarva Shiksha Abhiyan 
19 . The Sarva Shiksha Abhiyan programme is the cornerstone of the 
Government s intervention in basic education for all children . Sarva Shiksha 
Abhiyan was allocated Rs. 3,057 crore in the Budget Estimates for 2004 -05 . 
During the course of the year, I enhanced the allocation to Rs.4 , 754 crore . 
A non -lapsable fund called " Prarambhik Shiksha Kosh " has been created for 
funding this programme. I propose to increase the allocation to Rs.7 , 156 crore 
in 2005 -06 . 
Drinking Water and Sanitation 
20 . All drinking water schemes have now been brought under the Rajiv 
Gandhi National Drinking Water Mission . In the current year, so far, 31, 355 
uncovered rural habitations have been provided drinking water facilities. During 
2005 - 06 the emphasis will be on covering more habitations. Emphasis will also 
be laid on tackling water quality in about 2 . 16 lakh habitations in Andhra Pradesh , 
Gujarat, Karnataka, Rajasthan , West Bengal and some other States . I propose to 
increase the outlay for the Mission from Rs. 3, 300 crore in the current year to 
Rs. 4 ,750 crore in the next year. 
21 . Sanitation , however, remains critically deficient. Only about 30 per cent 
of the rural households have access to safe sanitation facilities. The Total 
Sanitation Campaign ( TSC ) now operates in 452 districts . Government intends 
to extend the TSC to all districts, and I propose to allocate Rs.630 crore for the 
next year. 


Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
22 . I wish to restate my commitment to inclusive economic growth . It is 
important to bring scheduled castes and scheduled tribes into the development 
process. For the first time, you will find in the Budget papers a separate statement 
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on schemes for the development of SCs and STs. The allocation for the 
programmes is Rs.6 ,253 crore . 


23 . The key to empowering the scheduled castes and scheduled tribes is to 
provide top class education opportunities to meritorious students. The three on 
going scholarship schemes for SC /ST students under the Central Plan - pre 
Matric , post-Matric , and merit-based - will continue. To provide an added 
incentive , I propose a new window : a short list of institutes of excellence will be 
notified , and any SC /ST studentwho secures admission in one of those institutes 
will be awarded a larger scholarship that will meet the requirements for tuition 
fees, living expenses, books and a computer . The details of the scheme will be 
announced by the ministry concerned . 


24 . Government will also introduce the Rajiv Gandhi National Fellowship 
for SC and ST students for pursuing M . Phil and Ph .D . courses in selected 
universities . I propose to provide funds for 2000 Fellowships per year to be 
awarded from 2005 -06 on the pattern of UGC Fellowships . 


Women and Children 
25 . Last July , I promised to consider gender budgeting . Hon ble Members 
will be happy to note that I have included in the Budget documents a separate 
statement highlighting the gender sensitivities of the budgetary allocations under 
10 demands for grants . The total amount in BE 2005 -06 , according to the 
statement, is Rs. 14 ,379 crore . Although this is another first in budget -making in 
India , it is only a beginning and , in course of time, all Departments will be required 
to present gender budgets as well as make benefit -incidence analyses. 


Minorities 
26 . Minorities would have to be brought more into the development process. 
I propose to increase the equity support, as may be required , for the National 
Minorities Development and Finance Corporation . 


27 . A certain percentage of new schools that will be opened under the Sarva 
Shiksha Abhiyan as well as the Kasturba Balika Vidyalaya Scheme will be located 
in districts or blocks having a substantial minority population . Likewise , a certain 
proportion of new anganwadi centres will be located in blocks or villages which 
have a substantial concentration of minorities . 


28 . Urdu is the mother tongue of a large number of people in Uttar Pradesh 
and Bihar, but there is very little provision for teaching Urdu . I propose to provide 
central assistance for recruitment and posting of Urdu language teachers in 
primary and upper- primary schools that serve a population in which at least one 
fourth belong to that language group . 
29 . The Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of 
Human Resource Development implement a number of schemes for pre 
examination coaching of candidates belonging to the minority communities . 
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These schemes are confined to Government institutions, and the results have not 
been encouraging . Hence , I propose to expand these schemes to include reputed 
private coaching institutes which have a track record of showing good results in 
competitive examinations. I propose to provide funds to pay the fees on behalf 
ofmeritorious candidates fromm ority communities who enroll in these selected 
private institutes 


Backward Regions Grant Fund 
30 . Since the announcement in the last Budget of a Grant Fund for backward 
districts, a lot of thought has gone into the proposal. An Inter -Ministerial Group 
(IMG ) has identified 170 backward districts based on certain socio -economic 
variables. The IMG has also proposed that resources under the new facility will 
be conditional on Panchayati Raj institutions being properly empowered , 
including devolution of functionaries and funds. I propose to accept the 
recommendations of the IMG , and I am happy to announce the establishment of 
a Backward Regions Grant Fund . An allocation of Rs.5 ,000 crore has been 
made in the Plan for 2005 - 06 , and an equal amount will be allocated every year 
in the next four years. Consequent upon the establishment of the Fund , the 
existing Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY), envisaged to end in 2006 -07 , 
will be wound up with suitable transition arrangements that will protect every 
district now covered under RSVY. 


Bihar 
31. The NCMP refers to special economic packages for Bihar, Jammu & 
Kashmir and the North Eastern Region . Till now , Bihar received special assistance 
through the RSVY. The transition arrangements under RSVY will continue until 
2006 - 07. Meanwhile , the backward districts of Bihar will begin to receive 
assistance from the Backward Regions Grant Fund . I may also point out that, 
recognizing the needs of Bihar, the TFC has made substantial grants amounting 
to Rs.7, 975 crore for the period 2005 - 10 . Bihar has also been identified as one 
of the few States requiring special grants for the health and education sectors. 
Jammu & Kashmir 
32 . The Government will provide special plan assistance to Jammu and 
Kashmir under a recently -approved Reconstruction Plan , in addition to the normal 
State Plan . As against the current year s State Plan of Rs. 3, 008 crore , the size of 
the State Plan for 2005 - 06 has been fixed at Rs.4 ,200 crore . The Baglihar project 
was allocated Rs . 300 crore this year and will be provided adequate funds next 
year too . The Udhampur - Baramulla rail line will be implemented as a project 
of national importance . 
North Eastern Region 
33. AU Ministries and Departments are required to allocate at least 10 per 
cent of their plan budget for schemes and programmes in the North Eastern 
Region (NER ). For 2005 - 06 , this would amount to Rs. 9 , 308 crore . The 
Kumarghat- - Agartala and Lumding - -- Silchar - Jiribam - Imphal projects will 
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be supported with additional funds outside the railway budget as projects of 
national importance . A special package for highway development in the NER 
has also been approved , and I have allocated Rs.450 crore in this behalf . 
Rural Infrastructure 
34 . Government will focus on providing basic infrastructure to the poor, 
especially those in rural India and in urban slums. The Rural Infrastructure 
Development Fund which was revived last July will , as in the current year, he 
provided a corpus of Rs.8,000 crore in 2005 -06 also . 


III. BHARAT NIRMAN 


35 . In his address to Parliament, the Presidentoutlined an overarching vision 
to build India, and called it ‘ Bharat Nirman . Bharat Nirman has been conceived 
as a business plan , to be implemented over a period of four years , for building 
infrastructure , especially in rural India . It will have six components , namely , 
irrigation , roads, water supply, housing, rural electrification and rural telecom 
connectivity . In each of these areas, we must dare to be bold and set for ourselves 
high targets to be achieved by the year 2009 . 

The UPA Government s goals are: 
• to bring an additional one crore hectares under assured irrigation ; 

to connect all villages that have a population of 1000 (or 500 in 
hilly / tribal areas ) with a road ; 
to construct 60 lakh additional houses for the poor ; 
to provide drinking water to the remaining 74 , 000 habitations that 
are uncovered ; 
to reach electricity to the remaining 1,25 ,000 villages and offer 
electricity connection to 2. 3 crore households; and 
to give telephone connectivity to the remaining 66 ,822 villages. 


Bharat Nirman will require huge resources. Government believes that Bharat 
Nirman is an achievable project, and it is our intention to give rural India a new 
deal fully involving the Panchayati Raj Institutions in the planning and 
implementation 


IV . 


INVESTMENT 


36 . I now turn to investment which is the paramount requirement to 
consolidate the growth process. In agriculture , we shall enhance public and private 
investment in the infrastructure required to support expansion , diversification 
and value addition . In the industrial sector, both the public sector and the private 
sector will be allowed the space to grow and compete with each other . 
Government will play the leading role in providing and facilitating investment 
in public goods such as roads, railways, power, seaports and airports. In the 
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services sector,Government willrecognize the leading role played by the private 
sector, and provide a supportive policy environment and stable tax policies . 
37 . I am happy to announce that in 2005- 06 , the Government will provide 
equity support of Rs. 14 ,040 crore and loans of Rs. 3, 554 crore to Central Public 
Sector Enterprises (including Railways ). 


38 . Success, however, will ultimately depend upon our ability to finance the 
growth . Government will, therefore, through a mix of right policies and prudent 
taxes, promote savings and devise ways and means to channel these savings into 
productive investment. The capitalmarket, banks, insurance companies, pension 
funds and superannuation funds would have a crucial role in mobilizing and 
disbursing the financial resources required to sustain high investment. 


V. AGRICULTURE 
39 . With about two thirds of the population dependent on agriculture , and 
the sector producing only 21 per centof GDP in 2003 - 04 , it is imperative that we 
address the problemsof our farmers with a sense of urgency . Agriculture being 
a State subject, the bulk of public investment in agriculture takes place at the 
State level, and the Central Government s support to States acts as a catalyst. 
Roadmap for Agricultural Diversification 
40 . Indian agriculture has indeed diversified from food grains to other crops , 
but more needs to be done . The Ministry of Agriculture will prepare a roadmap 
for agricultural diversification . The road map will focus on fruits, vegetables, 
flowers, dairy , poultry, fisheries , pulses and oilseeds. 
National Horticulture Mission 
41. The National Horticulture Mission , announced in the last Budget, will 
be launched on April 1, 2005 . I propose to allocate Rs.630 crore in 2005 -06 for 
the Mission . The Mission will ensure an end -to -end approach having backward 
and forward linkages covering research , production , post -harvest management, 
processing and marketing , under one umbrella , in an integrated manner. As the 
Mission gathers pace, more funds will be provided . 


Plantation Sector 
42 . I am aware of the difficulties that the plantation sector has faced for 
some years now . While the prices of commodities such as tea and coffee have 
shown some improvement, the sector still faces difficulties . The Price 
Stabilization Fund has not proved very effective or popular. Therefore , 
Government has set up an expert committee to suggest improvements to the 
Fund and its operation . In the case of tea , our comparative advantage has been 
eroded largely because of the declining productivity of tea . Government will 
examine ways and means of introducing a programme for massive replantation 
and rejuvenation . 
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AgriculturalMarketing Infrastructure 
43. Government proposes to introduce a new scheme called Development 
Strengthening of Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and 
Standardization . The goal of this scheme is to induce large investments from 
the private and cooperative sectors for setting up agricultural markets,marketing 
infrastructure and support services such as grading , standardization and quality 
certification . Assistance will be available in the form of credit-linked , back 
ended subsidy . It is proposed to implement the scheme through the National 
Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD ) and the National 
Cooperative Development Corporation (NCDC) in those States which amend 
their Agricultural Produce Marketing Committee (APMC ) Acts. I propose to 
allocate Rs. 72 crore for the new scheme. 


Water Resources, Flood Management and Erosion Control 
44 . The National Project, announced by me last July , for the repair , renovation 
and restoration of water bodies will be launched in the month of March 2005 . 
The pilot project is planned for 16 districts in 9 States and will cover nearly 
700 water bodies , and 20 ,000 hectares of additional land will come under 
irrigation . The allocation for the pilot projecthas been increased to Rs. 100 crore 
in 2005 - 06 . 


45 . Uttar Pradesh , especially its castern part, Bihar, West Bengal, Orissa , 
Assam and the North Eastern States are regularly affected by floods in the Ganga 
basin and in the Brahmaputra and Barak valleys , A Task Force constituted to 
recommend measures for flood management and erosion control has submitted 
its report. The Plan outlay in 2005 - 06 to implement the report will be Rs.180 
crore. Besides, a sum of Rs.52 crore has been allocated for the Farakka Barrage 
Project. 


46 . The Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP ) has been reviewed 
and the focusturned to early completion of truly lastmile projects . In BE 2004 
OS , I had provided a sum of Rs.2 , 800 crore . Having regard to the improvement 
in the pace of implementation , the outlay has been increased to Rs.4,800 crore 
for the next year . 
Micro Irrigation 
47 . Water-use efficiency in Indian agriculture is one of the lowest in the world . 
Government will promote micro -irrigation technology, comprising drip and 
sprinkler irrigation , on a large scale. About 1 ,2 million hectares have been covered 
under micro - irrigation so far, and the plan is to increase the coverage to 3 million 
hectares by the end of the Tenth Plan and to 14 million hectares by the end of the 
Eleventh Plan . Accordingly, I have provided Rs. 400 crore for promotingmicro 
irrigation in 2005 - 06 . 


Rural Credit and indebtedness 
48 . Government intends to continue with its effort to turn the focus of 
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commercial banks, regional rural banks (RRBs) and cooperative banks towards 
providing credit, especially production credit , to rural households and farm 
households. Particularly in agricultural credit, innovations are possible. I propose 
to request the Reserve Bank of India (RBI) to examine the issue of allowing 
banks to adopt the agency model, by using the infrastructure of civil society 
organizations, rural kiosks and village knowledge centres, to provide credit 
support to rural and farm sectors. 
49 . In June 2004 , I had announced my intention to double the flow of 
agricultural credit in three years. I had also announced an indicative target of 
Rs. 105,000 crore . Notwithstanding a below par performance by co -operative 
banks, together , all three arms will disburse Rs. 108 ,500 crore in the current year. 
Continuing on the same path , I propose to ask commercial banks, RRBs and 
cooperative banks to increase the flow of credit by another 30 per cent in 2005 
06 . Further, the public sector banks would be asked to increase the number of 
borrowers by another 50 lakh . 
50 . Cooperative banks in India , with few exceptions, are in a shambles. Six 
State Central Cooperative Banks and 140 District Central Cooperative Banks do 
not comply with Section 11 of the Banking Regulation Act, 1949. They also 
have difficulty in accessing refinance for agricultural credit . Alarmed by the 
gravity of the situation , I had appointed a Task Force to examine the reforms 
required in the cooperative banking system . The Task Force has submitted its 
report . The recommendations include : 


Special financial assistance to wipe out accumulated losses and 

strengthen the capital base of co -operative credit institutions ; 
• Institutional restructuring to ensure democratic institutions, and 

Changes in the legal framework to empower RBIto enforce prudent 

financial management. 
I propose to accept the report in principle. I also propose to call State Governments 
for consultation and begin the process of implementing the recommendations in 
the States that show willingness to accept the recommendations. 
Farm Insurance 
51. The National Agricultural Insurance Scheme (NAIS ) has been in operation 
since rabi 1999 - 2000 . I have received the recommendations made by the joint 
group constituted by the Ministry of Agriculture to suggest an improved farmer 
friendly crop insurance scheme. Further consultation with all the stakeholders 
would be required . I, therefore, propose to continue theNAIS in its present form 
for kharif and rabi 2005 - 06 . 
Micro Finance 
52 . The programme of linking Self Help Groups ( SHGs) with the banking 
system has emerged as themajor micro -finance programme in the country. 560 
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banks including 48 commercialbanks, 196 RRBs and 316 cooperative banks are 
now actively involved in the programme. I propose to enhance the target for 
credit - linking in the next fiscal from 2 lakh SHGsto 2 .5 lakh SHGs. 


53 . At present, micro finance institutions (MFIs ) obtain finance from banks 
according to guidelines issued by RBI. MFIs seek to provide small scale credit 
and other financial services to low income households and small informal 
businesses, Government intends to promote MFIs in a big way. The way forward . 
I believe , is to identify MFIs, classify and rate such institutions, and empower 
them to intermediate between the lending banks and the beneficiaries . Commercial 
banks may appoint MFIs as " banking correspondents" to provide transaction 
services on their behalf . Since MFIs require infusion of new capital, I propose 
to re - designate the existing Rs. 100 crore Micro Finance Development Fund as 
the "Micro Finance Development and Equity Fund" , and increase the corpus to 
Rs. 200 crore . The fund will be managed by a Board consisting ofrepresentatives 
of NABARD , commercial banks and professionals with domain knowledge . The 
Board will be asked to suggest suitable legislation, and I expect to introduce a 
draft Bill in the next fiscal year. 
54 . I propose to request RBI to open a window to enable qualified NGOs 
engaged in micro - finance activities to use the External Commercial Borrowing 
( ECB ) window . Detailed guidelines containing necessary safeguards will be 
issued by RBI. 
Micro Insurance 
55 . The benefits of opening the insurance sector are now visible by way of 
vast improvement in insurance penetration and insurance density , and the 
availability of a wide variety of products. Government would like to see these 
benefits percolate to rural India and to the vulnerable sections of the population . 
Micro insurance is a distinct product. Its design and delivery are specialized 
functions. The Insurance Regulatory Development Authority (IRDA ) has 
published draft Regulations for micro insurance. NGOs, SHGs, cooperatives 
and MFIs will be invited to become micro insurance agents. Government will 
extend full support to the effort of IRDA to promote micro insurance . 
A Knowledge Centre in Every Village 
56 . The National Commission on Farmers has recommended the 
establishment of Rural Knowledge Centres all over the country using modern 
information and communication technology (ICT). Mission 2007 is a national 
initiative launched by an alliance comprising nearly 80 organizations including 
civil society organizations. Their goal is to set up a Knowledge Centre in every 
village by the 60th anniversary of Independence Day. Government supports the 
goal, and I am glad to announce thatGovernment has decided to join the alliance 
and route its support through NABARD . I propose to allow NABARD to provide 
Rs. 100 crore out of RIDF . 
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Agricultural Research 
57 . Agricultural Research has a vital role to play in the strategy for reviving 
and encouraging diversification . Our agricultural universities and research 
institutions have done good work in the past and now need to be strengthened 
and modernized . A Task Force headed by Dr.MS Swaminathan has 
recommended the creation of a National Fund for Strategic Agricultural Research . 
I am happy to announce an initial provision of Rs.50 crore for operationalizing 
this Fund. 


VI. MANUFACTURING 


58 . India should build on its manufacturing capacities and scale them up to 
global standards . Both the Investment Commission and the National 
Manufacturing Competitiveness Council have started work in right earnest. ! 
believe we shall reap the first successes of their work in the next financial year . 
59 . Worldwide , it ismanufacturing that has driven growth . In order to revive 
themanufacturing sector, particularly small and medium enterprises, and to enable 
them to adjust to the competitive pressures caused by liberalization and 
moderation of tariff rates , I propose to launch a new scheme that will help them 
strengthen their operations and sharpen their competitiveness. The schemewill 
be called the "Manufacturing Competitiveness Programme." The design of the 
scheme will be worked out by the National Manufacturing Competitiveness 
Council in consultation with the industry . 


Textiles 
60 . In the last Budgei, I made a beginning in addressing the tax -induced 
rigidities in the textile sector in order to prepare the sector for the post- quota 
regime. There is a new vigour in the sector, especially in the handloom and 
powerloom segments. Government will continue to nurture the textile sector 
which has huge potential for employment and exports . The estimate of investment 
made in 2004 - 05 is Rs. 20 ,000 crore . The estimate for the next year is Rs.30 ,000 
crore . Thc Technology Upgradation Fund ( TUF ) scheme is being continued with 
an enhanced allocation of Rs.435 crore . I propose to introduce al 10 per cent 
capital subsidy scheme for the textile processing sector in addition to the normal 
benefits available under the TUF Scheme. 


61. I think it is necessary to lend further help to the handloon sector. The 
Government proposes to adopt the cluster development approach for the 
production and marketing of handloom products. The Ministry of Textiles will 
take up 20 clusters in the first phase at a cost of Rs. 40 crore . and the amount will 
be provided during the course of the year. 
62 . The Government is implementing a liſe insurance scheme for handloom 
wcavers which provides insurance cover up to Rs. 50 ,000 . At present, only 2 
lakh weavers are covered . I propose to enlarge the coverage of the scheme to 20 
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lakh weavers in two years which will cost Rs. 30 crore per year when fully rolled 
out. The Government is also implementing a health insurance package for 
weavers. Here too , the coverage is now only for 25 , 000 weavers. I propose to 
increase the coverage to 2 lakh weavers at a recurring cost of Rs. 30 crore per 
year. Once the two new and enlarged schemes are approved , I propose to provide 
the required funds. 


Sugar Industry 
63. The sugar industry has been under financial stress since 2001. The 
position became worse due to two successive droughts in certain parts of the 
country. The Tuteja Committee appointed by the Government has submitted its 
report . After a careful examination of the report , and after consulting RBI and 
NABARD , I propose the following financial package for the revitalization of 
the sugar industry : 


Sugar factories that were operational in 2002-03 sugar season will 
be assisted to restructure. NABARD , in consultation with State 
Governments , RBI, banks and financial institutions will work out a 
scheme for providing a financial package with a moratorium of two 
years, on both principal and interest, and a schedule of payment 
having regard to the commercial viability of each unit. 
Government has already reduced the rate of interest on loans from 
the Sugar Development Fund to 2 percentage points below the bank 
rate . I propose to make the same rate applicable to outstanding loans 
as on October 21 , 2004 . 
Indian Banks Association (IBA ) and NABARD will be asked to 
work out a scheme under which individual sugar factories may 

renegotiate the rate of interest on their past high interest loans. 
Pharmaceuticals and Biotechnology 
64. Our human resource base gives us an exceptional advantage in 
pharmaceuticals and biotechnology . The Indian pharmaceutical industry has 
declared its preparedness to produce drugs under the new patent regime. 
Government has already set up a Rs.150 crore research and development corpus 
fund for the industry . The corpus deserves to be increased , and I propose to do 
so in phases beginning next year. India has also the potential to become an 
attractive destination for outsourcing in drug discovery and clinical research , 
and for co - development of drugs and manufacturing. In biotechnology , the 
industry has the potential to be a global leader supplying novel technologies and 
products to the health and agriculture sectors . Government will provide a stable 
policy environment and necessary incentives to help the two industries become 
world leaders . 
Small and Medium Enterprises 
65 . In recent years, our approach to small scale industry has evolved , and 
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now we are inclined to treat the sector as the small and medium enterprises 
sector . Continuing the process initiated a few years ago , after consulting 
stakeholders and on the recommendation of the Advisory Committee , the Ministry 
of Small Scale Industries has identified 108 items for de -reservation . Among 
them , I would like to mention 30 items in the category of " textile products, 
including hosiery " , which is a sector poised for rapid growth . 


66 . In the last Budget, I had significantly liberalized the capital subsidy 
scheme, and a provision of Rs. 135 crore was made for " Promotion of SSI 
Schemes" . That provision is being enhanced to Rs.173 crore in 2005 -06 . Small 
Industries Development Bank of India ( SIDBI) has established this year a SME 
Growth Fund with a corpus of Rs. 500 crore . Small and medium units in 
knowledge -based industries such as pharma, biotech , and IT will be provided 
equity support through this fund . 
67. There is a need for new legislation that will provide a supportive 
environment for small and medium enterprises. I am glad to inform the House 
that my colleague , the Minister of Small Scale Industries , will introduce in this 
session the Small and Medium Enterprises Development Bill . 
Skills Training 
68 . Skills development, especially for youth who have only minimal formal 
education , is an area which can no longer be ignored . Last July, I had proposed 
a programme to upgrade 500 Industrial Training Institutes (ITls ). I am happy to 
inform the House that in the current year 100 ITIs have been identified . Out of 
them , 67 ITls in 15 States /Union Territories have been linked with industry and 
will be upgraded at a cost of Rs. 1.6 crore each . 
69. There is a demand for specific skills of a high order which is often unmet. 
1, therefore, propose a Public -Private Partnership between Government and 
industry that will take up the skills development programme under the name 
Skills Development Initiative or SDI, Details of the scheme will be worked out 
and announced shortly . 


Foreign Trade 
70 . We shall build on the growing external strengths of the cconomy. 
Government has delivered on the promise to accelerate foreign trade . In April 
January 2004 -05 exports and imports have grown by 25 .55 per cent and 34 .72 
per cent, respectively, in US dollar terms. Government has fixed an ambitious 
target of US $ 150 billion for exports by the year 2008 - 09 in order to double 
India s share in world exports to 1.5 per cent. We intend to further liberalize 
trade policy and extend full support to the efforts of our exporters . 


Foreign Direct Investment 
71 . On foreign direct investment ( FDI), I would urge Hon ble Members to 
take a pragmatic view . At the recentmeeting of the Finance Ministers of G -7 
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countries , to which India and China were invited , the Finance Minister of China 
looked in my direction and told the gathering that China had received US $ 500 
billion worth of foreign investmentsince China opened its economy in 1980 . Of 
this , nearly US $ 60 billion came in calendar 2004 . Our own experience has been 
that the automobile, software , telecommunication and electronics sectors have 
benefited from FDI and have assimilated themselves into the global production 
chain . I believe that there are opportunities in other sectors as well , such as 
mining, trade and pensions. Government will , after due consultation , come 
forward with suitable proposals . 


VII. INFRASTRUCTURE 


Telecommunications 
72 . Telecommunication is the best way to provide connectivity in urban and 
rural India. By the end of January 2005, we had achieved a telc - density of 8 .75 
per cent. However, we are concerned with the low telc -density in rural areas. So 
far, Government has released Rs. 1,700 crore to the Universal Service Obligation 
(USO ) Fund , which has been fully utilized . A provision of Rs. 1 , 200 crore has 
been made for 2005 - 06 . 1,687 subdivisions will get support under the USO 
Fund for ruralhousehold telephones. 5 . 20 lakh village public telephones (VPTs) 
have bcen installed so far, and BSNL has undertaken to provide VPTs in the next 
three years to the remaining 66 ,822 revenue villages 
National Highway Development Project 
73 . The National Highway Development Programme (NHDP ) has made 
steady progress, and 5 .172 kms of NationalHighways have been four-laned till 
January 2005 under NHDP I and NHDP II . To be launched in the next fiscal, 
NHDP III will target selected high density highways not forming part of the 
Golden Quadrilateral or the North -South and East-West corridors. I have provided 
Rs. 1,400 crore for this purpose in 2005 - 06 to four- lane 4000 kms. A special 
package for the North Eastern region has also been approved , and I have allocated 
Rs.450 crore in this behalf. In overall terms, the outlay for National Highway 
developmentwill be increased from Rs.6 ,514 crore in BE 2004 -05 to Rs. 9, 320 
crore in 2005 -06 . 
Rural Electrification 
74 . A massive programmefor rural electrification will begin in 2005-06 with 
the objective of covering 1.25 lakh villages in five years . The focus will be on 
deficient States . The programme envisages creation of a rural electricity 
distribution backbone , with a 33/ 11 KV substation in each block and at least one 
distribution transformer in each village . I have provided Rs. 1, 100 crore for this 
programme in the next year. 
Indira Awas Yojana 
75 . Indira Awas Yojana is the flagship rural housing scheme for weaker 
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sections. The allocation is being increased from Rs.2 ,500 crore in the current 
year to Rs. 2 ,750 crore in BE 2005 -06 . About 15 lakh houses will be constructed 
during the next year . 
Special Purpose Vehicle 
76 . The importance of infrastructure for rapid economic development cannot 
be overstated . The most glaring deficit in India is the infrastructure deficit. 
Investment in infrastructure will continue to be funded through the Budget. 
However, there are many infrastructure projects that are financially viable but, 
in the current situation , face difficulties in raising resources. I propose that such 
projects may be funded through a financial Special Purpose Vehicle ( SPV ). When 
large infrastructure projects are implemented , the foreign exchange resources 
could be drawn for financing necessary imports . Accordingly , I propose to 
establish an SPV to finance infrastructure projects in specified sectors. Roads , 
ports , airports and tourism would be sectors thatcan benefit most from the SPV. 
The projects will be appraised by an Inter- Institutional Group of banks and 
financial institutions . The SPV will lend funds, especially debt of longer term 
maturity , directly to the eligible projects to supplement other loans from banks 
and financial institutions Government will communicate the borrowing limit to 
the SPV at the beginning of each fiscal year. For 2005 - 06 , I propose to fix the 
borrowing limit at Rs. 10 ,000 crore. 
77 . I have also made a provision of Rs. 1500 crore for " viability gap " funding 
for infrastructure projects . That mechanism will be used also in conjunction 
with the funding mechanism through the SPV. 
PURA Clusters 
78 . The unorganized or informal sector accounts for 92 per cent of the 
employment and absorbs the bulk of the annual accretion to the labour force. 
PURA or Provision of Urban Amenities in Rural Areas is an idea that contains 
within itself possible solutions to a number of problems that afflict rural India 
such as unemployment, isolation from markets, lack ofconnectivity and migration 
to cities. The National Commission on Enterprises in the Unorgunized / Informal 
Sector has proposed pilot projects for growth poles applying the PURA 
principles. The objectives are to expand production and employment in the 
unorganized enterprises around cxisting clusters of industrial activities and 
services as well as encourage the formation of new clusters. Once the proposals 
are firmed up, Government will take up the creation of a few growth poles, is 
pilot projects , in 2005 -06 . 
National Urban Renewal Mission 
79 . The demographic trends in the country indicate a rapid increase in 
urbanization . India needs urban facilities of satisfactory standards to cope with 
the challenge. If our cities are not renewed , they will die . The National Urban 
Renewal Mission is designed to meet this challenge . It will cover the seven 
mega cities, all cities with a population of over a million , and some other towns. 
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I propose to make an outlay of Rs.5,500 crore in 2005- 06 , including a grant 
component of Rs. 1,650 crore for the Mission , 
80 . The Mumbai Metro Rail Project, the Mumbai Trans Harbour Link , the 
Mumbai Western Expressway Sealink and the Bangalore Metro Rail Project are 
examples of projects which could be supported through theMission . 


VIII. FINANCIAL SECTOR 


81. The incipient investment boom in infrastructure , industry (including 
housing ), and services needs to be nurtured through further reforms in the financial 
sector including reforms in bank finance and debt and equity markets . 
Banking 
82 . The banking sector presents a picture of paradoxes. There are many 
banks in India but none among the top twenty in the world . Our largest bank , the 
State Bank of India, ranks 82 in terms of business . It is universally acknowledged 
that the key drivers of the banking sector in the future will be Competition , 
Consolidation and Convergence . RBIhas prepared a road map for banking sector 
reforms and will unveil the same. While most proposals will be implemented by 
the RBI on its own authority, some legislative changes would be required to be 
made. 
83 . I had promised that a comprehensive Bill to amend the Banking 
Regulation Act, 1949 will be introduced in the Budget Session . In consultation 
with the RBI, I propose to introduce amendments to the Act - 

to remove the lower and upper bounds to the statutory liquidity ratio 
(SLR ) and provide flexibility to RBIto prescribe prudential norms; 
to allow banking companies to issue preference shares, since 
preference share capital can be treated as regulatory capital under 
specified circumstances as per Basel norms; 
to introduce specific provisions to enable the consolidated 
supervision of banks and their subsidiaries by RBI in consonance 

with the internationalbest practices in this regard ; 
I also propose to introduce amendments to the Reserve Bank of India Act, 1934 

• to remove the limits of the cash reserve ratio (CRR ) to facilitate 

more flexible conduct ofmonetary policy ;and 
• to enable RBI to lend or borrow securities by way of repo , reverse 

repo or otherwise . 
PERDA 
84 . With increasing longevity, the problem of old -age income security can 
no longer be ignored . Government had announced a defined contribution pension 
scheme for newly recruited Central Government employees which would also 
be extended to the unorganized sector. I am happy to inform the House that 
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seven State Governments – Andhra Pradesh , Chhattisgarh , Himachal Pradesh , 
Jharkhand , Manipur, Rajasthan and Tamil Nadu – have introduced similar 
schemes for their employees . Other States have also evinced interest. An 
Ordinance was promulgated on December 29 , 2004 to set up a Pension Fund 
Regulatory and Development Authority (PFRDA ). I propose to introduce a Bill 
to replace the Ordinance during this session . 
85 . Through the new scheme, it is proposed to offer a menu of investment 
choices to the subscriber and to provide a strong regulatory mechanism to ensure 
that the interests of subscribers are protected . I appeal to workers all over the 
country to join the new pension system . 


Capital Market 
86 . The capitalmarket has emerged as a major vehicle for converting savings 
into investment. It is also the preferred investment destination of foreign savings. 
The steps announced by me last July, and implemented , have strengthened the 
capitalmarket. It is time for more measures and , hence , I propose to - 


authorize Securities and Exchange Board of India ( SEBI) to set up a 
National Institute of Securities Markets for teaching and training 
intermediaries in the securitiesmarkets and promoting research ; and 
pernit FIIs to submit appropriate collateral , in cash or otherwise, as 
prescribed by SEBI, when trading in derivatives on the domestic 

market. 
While India s equity market has made progress , the corporate bond market still 
lags behind . In order to address this gap , I propose to - 

amend the definition of securities under the Securities Contracts 
(Regulation ) Act, 1956 so as to provide a legal framework for trading 
of securitized debt including mortgage backed debt; and 
appoint a high level Expert Committee on corporate bonds and 
securitization to look into the legal, regulatory, tax and market design 

issues in the development of the corporate bond market. 
Over the Counter (OTC ) Derivatives 
87 . Over the counter (OTC ) derivatives play a crucial role in mitigating the 
risks of corporates , banks and other financial entities . There is , however, some 
ambiguity regarding the legality ofOTC derivative contracts which has inhibited 
their growth . I, therefore , propose to take measures to provide for clear legal 
validity of such contracts . 


Stamp duty on Stock Exchange Corporatization 
88 . The Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 , as amended recently, 
requires all stock exchanges to be corporatized and de-mutualized . Three stock 
exchanges are not yet corporatized . In order to facilitate their corporatization , I 
propose to grant a one - time exemption to them from stamp duty on the notional 
transfer of assets. 
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Stamp Duty on Commercial Paper 
89 . In order to create a level playing field for banks and non -bank entities to 
issue commercial paper, and to bring the Indian commercial paper market closer 
to international standard , I propose to rationalize the stamp duty so that it applies 
uniformly regardless of the issuing entity . 


Mumbai - A Regional Financial Centre 
90 . When I look at the map of the world , I am struck by the strategic location 
ofMumbai. It lies almostmidway between London and Tokyo , two nerve centres 
of world finance. Mumbai is also home to the National Stock Exchange (NSE ) 
and the Bombay Stock Exchange (BSE ) which now rank no . 3 and no . 5 among 
the stock exchanges of the world by the number of irades per year. In the last 
decade , wehave built world class institutions on the securities markets and we 
now compare with the best in terms of technological sophistication , risk 
management and sound governance . I believe the time has come to begin work 
on making Mumbai a regional hub for finance. In consultation with the RBI, J 
propose to appoint a high powered Expert Committee to advise the Government 
on how to make Mumbai a regional financial centre. 


Gold Units 
91 . Ten years ago we embarked on the process of ensuring that gold inflows 
are through the official channels alone. I believe that we are now in a position to 
introduce gold units and create a market for such units. I propose to ask SEBI 
to permit , in consultation with RBI, mutual funds to introduce Gold Exchange 
Traded Funds (GETFs ) with gold as the underlying asset, in order to enable any 
household to buy and sell gold in units for as little as Rs. 100 . Such units could 
be traded in the same manner as units ofmutual funds. 


IX . OTHER PROPOSALS 


Institutions of Excellence 
92 . On January 6 , 2005 , the Prime Minister spoke about his intention to set 
up a Knowledge Commission to look into the issue of building quality human 
capital. Government believes that investments in institutions of higher education 
and Research and Development organizations are as important as investments in 
physical capital and physical infrastructure . What we need are world class 
universities , and we mustmake a beginning with one institution . Wemust have 
a university that will be ranked alongside Oxford and Cambridge or Harvard and 
Stanford . I am happy to inform the House that we have selected the Indian 
Institute of Science ( IISc ), Bangalore , which enjoys a high reputation as a centre 
of excellence in research and development. We shall work to make IISc, in a 
few years , a world class university. I propose to provide an additional sum of 
Rs. 100 crore as a grant for this purpose . 
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VAT 
93 . In a remarkable display of the spirit of cooperative federalism , the States 
are poised to undertake the most important tax reform ever attempted in this 

ountry. All States have agreed to introduce the value added tax (VAT) with 
effect from April 1, 2005 . VAT is a modern , simple and transparent tax system 
that will replace the existing sales tax and eliminate the cascading effect of sales 
tax . It is in force in more than 130 countries ranging from Sri Lanka to China . 
India too has a VAT at the Central level (CENVAT), but only for goods. 


94 . In the medium to long term , it is my goal that the entire production , 
distribution chain should be covered by a national VAT, or even better, a goods 
and services tax , encompassing both the Centre and the States . 


95 . The Empowered Committee of State Finance Ministers, with the solid 
support of the Chief Ministers , has laboured through the last 7 years to arrive at 
a framework acceptable to all States . The CentralGovernment has promised its 
full support and has also agreed to compensate the States, according to an agreed 
formula , in the event of any revenue loss. I take this opportunity to pay tribute to 
the Empowered Committee , and wish the States success on the introduction and 
implementation of VAT. 


Twelfth Finance Commission 
96 . On February 26 , 2005 I laid before Parliament the recommendationsmade 
by the Twelfth Finance Commission (TFC ). TFC s recommendations cover tax 
devolution , grants to States, debt relief, financing of relief expenditure and related 
matters. States stand to gain considerably by the award . 


97 . However, the implementation of the TFC recommendations will put a 
large burden on Central finances through the period 2005 - 10 , and especially in 
the first year, 2005 -06 , when the change to the new pattern will take place . 
Consolidation and rescheduling of Central loans, reduction in the interest rate 
and specific grants under different heads will affect both capital and revenue 
receipts of the Central Government. The total impact on the Central budget for 
2005 -06 will be approximately Rs.26 ,000 crore or an addition of three - quarters 
of a percentage point as a proportion of GDP. Needless to say , this will have an 
impact on Government s capacity to abide by the Fiscal Responsibility and Budget 
Management Act (FRBM ) in 2005 - 06 . 


Defence Expenditure 
98 . Last July , in order to catch up with the backlog of expenditure that had 
not been provided for, I had increased the allocation for Defence 10 Rs. 77 ,000 
crore. I am happy to inform the House that, after a gap , defence expenditure in 
2004 - 05 has matched the Budget Estimates. I propose to increase the allocation 
for Defence in 2005 -06 to Rs. 83, 000 crore , which will include an allocation of 
Rs. 34 , 375 crore for capital expenditure . 
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X . FISCAL CONSOLIDATION 
99 . The current phase of high growth provides us an opportunity that should 
not be frittered away . Wemust use this opportunity to improve the fiscal health 
of the country . Wemust increase our revenues and reorient expenditure to pay 
for more outlays on education, health and infrastructure. 


Outlays versus Outcomes 
100 . At the same time, I must caution that outlays do not necessarily mean 
outcomes. The people of the country are concerned with outcomes . The Prime 
Minister has repeatedly emphasized the need to improve the quality of 
implementation and enhance the efficiency and accountability of the delivery 
mechanism . During the course of the year, together with the Planning 
Commission , we shall put in place a mechanism to measure the development 
outcomes of all major programmes. We shall also ensure that programmes and 
schemes are not allowed to continue indefinitely from one Plan period to the 
next without an independent and in -depth evaluation . Civil society should also 
engage Government in a healthy debate on the efficiency of the delivery 
mechanism . 


Subsidies 
101. Following my announcement last July, I placed before Parliament a report 
on Central Government subsidies. There are three main products that involve 
large explicit subsidies from the Budget and otherwise . These are food , fertili 
and petroleum . Subsidies provide a measure of protection for the poor and we 
shall continue to provide subsidies . However, wemust now take up the task of 
restructuring the subsidy regime in a cautious manner and after a thorough 
discussion . 


102 . The Ministry of Agriculture intends to make procurement of food grains 
more cost effective through decentralized procurement, especially in the non 
traditional States, without impairing the present MSP- based procurement. A 
Working Group constituted by the Department of Fertilizers is now examining 
several issues for implementing the next stage of the New Pricing Scheme for 
fertilizers commencing from April 1 , 2006 . The fertilizer subsidy bill could be 
pruned if naphtha and FO /LSHS , now used as fecdstock , are replaced by natural 
gas. As far as petroleum products are concerned , the Government has received 
the recommendations of the Lahiri Committee, and appropriate decisions have 
been taken , to which I shall refer in Part B of my speech . 
103 . What gives me satisfaction is that, while faithfully attempling 10 
implement the mandate of the NCMP, I have been able to remain on the path of 
fiscal consolidation . According to the revised estimates for 2003 -04 , the revenue 
deficit was 3.6 percent and the fiscal deficit was 4 .8 per cent of GDP. The 
FRBM Act requires a reduction in the two ratios, respectively , of 0 .5 per cent 
and 0.3 per cent every year. I am happy to inform the House that we will achieve 
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this degree of fiscal correction in 2004 -05 , and the year is expected to end with 
a revenue deficit of 2 .7 per cent and a fiscal deficit of 4 .5 per cent of GDP. 


XI. BUDGET ESTIMATES FOR 2005 - 06 


104 . 


Now I turn to the Budget Estimates for the next fiscal. 


Plan Expenditure 
105 . Plan expenditure for 2005- 06 is estimated , on a like -to -like basis, at 
Rs .172, 500 crore. However, the Budget shows Plan expenditure at Rs .143,497 
crore , and the balance amount of Rs.29 ,003 crore will be raised as loans by the 
State Governments directly, in accordance with the recommendations of the TFC . 
Non - Plan Expenditure 
106 . Non - Plan expenditure in 2005 -06 is estimated to be Rs. 370 , 847 crore , 
the increase being mainly due to enhanced grants to the States as recommended 
by TFC . 
Revenue Deficit and Fiscal Deficit 
107 . Mr. Speaker, Sir, in the Budget Estimates for 2005 - 06 , the total 
expenditure is estimated at Rs.514 , 344 crore , I estimate total revenue receipts 
of the Central Government at Rs. 351, 200 crore and the revenue expenditure at 
Rs. 446 , 512 crore . Consequently , the revenue deficit is cstimated at Rs. 95 , 312 
crore which is equal to 2. 7 per cent of the estimated GDP. The fiscal deficit is 
estimated at Rs. 151. 144 crore , which is 4 . 3 per cent of the estimated GDP. 


108 . Consequent to accepting the recommendations of the Twelfth Finance 
Commission and the drastically changed pattern of devolution and funding, 
there has been a considerable strain in making the Budget for 2005 -06 . I was 
left with no option but to press the pause button vis -a - vis the FRBM Act. I am 
relieved that we have not been forced to go in the opposite direction . I may add 
that we are perilously close to the limits of fiscal prudence and there is no more 
room for spending beyond our means. I am confident that we can resume the 
process of fiscal correction with effect from 2006 -07 and achieve the FRBM 
goals ly 2008 - 09 . 
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XII. TAX PROPOSALS 


109 . Mr. Speaker, Sir , I shall now presentmy tax proposals . 


110 . I had articulated the UPA Government s principles and our approach to 
taxation in my Budget speech in July 2004 , and , hence, there is no need to repeat 
them . While adhering to those principles , it is Government s intention , as 
announced by the PrimeMinister, to undertakemajor tax reforms to improve the 
tax to GDP ratio , expand the tax payer base , increase tax compliance and make 
tax administration more efficient. 


Indirect Taxes 
111. I shall begin with my proposals on indirect taxes. First, customs duties. 
112 . I intend to advance the Government s declared policy of making the 
customs duty structure closer to that of our East Asian neighbours. Therefore , I 
propose to reduce the peak rate for non - agricultural products from 20 per cent to 
15 per cent. 
113 . Consistent with the peak duty rate, I propose to bring down the customs 
duty rates on capital goods and raw materials as well as correct any inverted duty 
structures , 


114 . In order to promote investment, I propose to reduce the customs duties 
on selected capital goods and parts thereof to below 15 per cent, to 10 per cent in 
some cases and to 5 per cent in some others . 


115 . For most textile machinery , I propose to reduce the duty from 20 per cent 
to 10 per cent, in order to help the textile industry acquire a competitive edge in 
the post -quota regime. Similarly , to encourage the food processing industry, I 
propose to reduce the duty on refrigerated vans from 20 per cent to 10 per cent. 
116 . To give a leg -up to the leather and footwear industry, I propose to reduce 
the customs duties on seven specificd machinery from 20 per cent to 5 per cent. 
The duty on ethyl vinyl acetate (EVA ), an input for the footwear industry , is also 
proposed to be reduced from 20 per cent to 10 per cent. 
117 . Pharmaceuticals and biotechnology are sunrise sectors. I propose to reduce 
the customs duty on nine specified machinery used in these two sectors to 5 per 
ceni. 


118 . I also propose to reduce the customs duties on specified parts of battcry 
operated road vehicles and for printing presses from 20 per cent to 10 per cent. 
119 . For primary and secondary metals, I propose to reduce the customsduties 
from 15 per cent to 10 per cent. Similarly, industrial raw materials such as 
catalysts , refractory raw materials, basic plastic materials,molasses and industrial 
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ethyl alcohol, which are key inputs to manufacture , will now be liable to a 
reduced customs duty rate of 10 per cent. On lead , I propose to reduce the duty 
to 5 per cent. 
120 . Coking coal with high ash content attracts a duty of 15 per cent. I propose 
to bring the rate down to 5 per cent. 
121. Keeping in mind the crucial need to encourage the textile sector, the 
customs duty rates on polyester and nylon chips, textile fibres, yarns and 
intermediates, fabrics , and garments are proposed to be reduced from 20 per 
cent to 15 per cent. 
122 . The electronics and telecom sectors merit special attention . On 217 
Information Technology Agreement ( ITA ) bound items, the duty is required to 
be brought down to nil. Consequently, to provide a level-playing field to the 
domestic industry , I propose to remove the customs duty on specified capital 
goods and all inputs required for the manufacture of ITA bound items. 


123 . However, I intend to take the power to impose a countervailing duly 
(CVD ) of 4 per cent on all imports to compensate for the State level taxes, in 
particular the forthcoming State level VAT that is proposed to be imposed on 
corresponding domestic goods. For the present, I propose to levy a CVD of 4 
per cent only on the imports of ITA hound items and their inputs that attract nil 
duty. Credit for the CVD will be available against payment of excise duty. 
However, hecause we have a soft corner for these wares , IT software will be 
exempt from the proposed CVD . 
124 . I do not propose to make any changes in the customs duties applicable to 
agricultural goods. In fact, I have decided to increase the duty on cut flowers 
from 30 per cent 10 60 per cent. However, at the request of ihe trade , and since 
there is little domestic production . I propose to sduce the duty rate on cloves to 
35 per cent. 


125 . In order to encourage the import of technology to produce pure drinking 
water , I propose to reduce the import duty on atmospheric drinking water 
generators from 20 per cent to 5 per cent. 


126 . I have some proposals on the Excise side 100 . Government s intention is 
to bring as many goods as possible to the ( ENVAT rate of 16 per ceni. Today, 5 
items attract 24 per cent. Out of the 5 , I have picked out ibrce — polyester 
filament yarn), lyres and air conditioners — and I propose to reduce the excise 
duty on these goods to 16 per cent. Manufacturers of motor cars and acrated 
drinks, the other two items, would have to wait for some more time. 


127 . Last year. I took a big step forward to prepare the textile industry to meet 
the challenges of the post- quota regime. I re - affirm that the CENVAT exemption 
route for natural fibres will remain in force . I now propose to give independent 
texturizers the option to avail of the exemption route or pay 8 per cent excise 
duty with CENVAT credit . 
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128 . Imitation jewellery now attracts an excise duty of 16 per cent. Since they 
are products predominantly consumed by the less affluent sections, I propose to 
reduce the excise duty to 8 per cent. At the same time, expensive and premium 
jewellery is now manufactured and sold under alluring brand names. On such 
branded jewellery , I propose to levy an excise duty of 2 per cent. Imay clarify 
that there is no levy on unbranded jewellery, including unbranded gold jewellery. 


129 . In order to remove certain distortions in the tax treatment of comparable 
products, I propose to levy an excise duty on mosaic tiles at 8 per cent and on 
road tractors for semi-trailers of engine capacity exceeding 1800 cc at 16 per 
cent. ímay clarify that agricultural tractors will continue to remain exempt. 


130 . Some sectors deserve relief, since they produce goods for the common 
citizen . Today, there is a surcharge of Re . 1 per kg on tea . I propose to abolish 
the surcharge . There is also an excise duty of Re. l per kg on refined edible oils 
and Rs. 1.25 per kg on vanaspati . I propose to abolish both levies and fully 
exempt the two items. 


131. Even while protecting the handmade sector that makes matches, it is 
necessary to give some relief to the mechanized and semi-mechanized sectors . 
Hence , I propose to reduce the excise duty from 16 per cent to 12 per cent on 
matches made by these two sectors. Hand -made matches are fully exempt from 
excise duty and , therefore , will continue to enjoy adequatc protection . 


132 . I would like to provide some tax relief to the small scale industry ( SSI). 
Hence, I propose to raise the ceiling for SSI exemption based on turnover from 
the level of Rs. 3 crore per year to Rs. 4 crore per year. Further, SSI units will 
now have only two options: either full exemption on the first clearance of Rs .1 
crore or normal duty on the first clearan . c of Rs. 1 crore with CENVAT credit. 


133 . I propose to restore the excise du ty rate on iron and steel to the nornal 
level of 16 per cent. This should have little effect on prices because the entire 
duty is modvatable by most categories of consumers . 


134. I propose to increase the specific duty on molasses from Rs. 500 per MT 
to Rs.1000 per MT to adjust partially for a hefty increase in molasses prices . I 
also propose to increase the specific duty on cement clinkers from Rs .250 per 
MT 10 Rs.350 perMT as an anti -avoidance measure . 


135 . The National Highways Development Project requires very large 
resources. In order to raise additionalresources, I propose to increase the cess on 
petrol and diesel by 50 paise per litre. The additional resources will be earmarked 
exclusively for the national highways, and a suitable amendment is being proposed 
to the Central Road Fund Aci, 2000 . 


136 . The levy of an education cess has been widely applauded . The health 
sector demands similar treatment. What better way is there to fund health care 
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than tax those goods which are health hazards ? I, therefore , propose to raise 
some additional resources and allocate the proceeds to finance the National Rural 
Health Mission . Accordingly, I propose to increase the specific rate on cigarettes 
by about 10 per centand impose a surcharge of 10 per cent on ad valorem duties 
on other tobacco products including gutka , chewing tobacco , snuff and pan 
masala . However, biris will not be subject to this levy . 


137 . Finally , there is the issue of taxes on petroleum products. After examining 
the Lahiri committee s report, I propose to make major changes in the customs 
and excise duty rates. The customs duty on crude petroleum will be reduced 
from 10 per cent to 5 per cent. 
138 . On LPG for domestic consumption and on subsidized kerosene , the 
customs duty will be nil. On both products , the excise duty will also be nil . 


139 . On other petroleum products, including motor spirit (MS) and diesel 
(HSD ), I propose to reduce the customs duty from the current level of 20 or 15 
per cent to 10 per cent. I also propose to fix the excise duties on pelrol and diesel 
as a combination of ad valorem and specific duties . 


140 . The proposed changes are revenue neutral, and I have been assured that 
there will be no increase in the retail prices of these products as a result of the 
changes in the duty structure . 


141. Consequent upon the changes made in custons and excise duties , the 
drawback rates for exported goods will be reviewed and modifications , wherever 
necessary, will be notified by April 30 , 2005 . 
142. Hon ble Members are aware that many goods are chargeable to excise 
duty on a value with reference to their maximum retail price (MRP ). after allowing 
suitable abatement. The system of quantifying the abatement should be made 
transparent. There should also be a mechanism to review the rate of abatement 
to reflect changed circumstances. Ilence , as a trade facilitation measure . I propose 
to set up an advisory committee to advise the Government on the extent of 
abatement for both excise duty and service tax . 
143. The other indirect tax is service lax. Since the services sector accounts 
for about 52 percent of the GDP it is necessary to cast the net wide . 
144 . Last July. I raised the rate of service tax to 10 per cent. I propose to 
maintain that rate. 


145 . I also proposc to grant relicf to small service providers. Accordingly , I 
propose to exempt from service tax those service providers whose gross turnover 
does not exceed Rs. 4 lakh per year. According to my calculation , 80 per cent of 
the present service tax payers will gain from the exemption . 
146 . I propose to include some additional services in the service tax net. New 
services to be covered include pipeline transport of goods; site formation , 
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demolition and like services; membership fees of clubs and associations; 
packaging and specialized mailing services; survey and map making services; 
dredging services in rivers and harbours ; cleaning services for commercial 
buildings and similar premises ; and construction of planned residential 
complexes, with more than 12 dwelling units , developed by builders. 


147 . I also propose to expand the coverage of certain services, but I shall not 
burden you with the details . 
Direct Taxes 
148 . I shall now tum to my proposals on direct taxes . 


149 . Last July, as an interim measure, Imade a provision under which a person 
with a taxable income of Rs. 100 ,000 would not be required to pay any income 
tax . About 1 .4 crore assessees got relief. I promised to revisit the subject in this 
Budget. 
150 . As part of a major, overhaul of direct taxes, I propose to alter the tax 
brackets after taking due note of the universal demand ofMembers of Parliament 
and the need to provide stability in the medium term . 


UWS . 


151 . Accordingly, I propose that the new tax brackets and the new rates will 
be as follows: 
Up to Rs. 1 lakh 

nil 
Rs. 1 lakh to Rs. 1 .5 lakh 

10 per cent 
Rs. 1.5 lakh to Rs.2 .5 lakh 

20 per cent 
Above Rs.2 .5 lakh 

30 per cent 


Further, the level at which the surcharge of 10 per cent will apply will be raised 
to Rs. 10 lakh taxable income. Hon ble members will be happy to note that tax 
payers in every tax bracket will gain from my proposal. 


152 . Besides , I propose to fix the threshold exemption level for women at 
Rs. 1.25 lakh and the exemption level for senior citizens at Rs. 1 .5 lakh . These 
revised exemption levels will bc in lieu of the prevailing tax rebate provisions. 
153. Given the higher exemption limits and the scaling up of tax brackets , the 
need for a separate personal allowance does not exist. Therefore, in conformity 
with growing international practice, I propose to remove the standard deduction , 
154 . There is now a plethora of exemptions , ostensibly intended to promote 
savings. Some exemptions are based on the principle of deduction from taxable 
income and some excmptions are based on the principle of tax rebate . I believe 
the time is ripe to clean up these exemptions. At the same time, it is necessary to 
encourage savings, and tax relief is a method to induce people to save . Further, 
I think that the State must be neutral between one form of saving and another , 
und allow the tax payer greater flexibility in making savings/investment decisions. 
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155 . For all these reasons, in addition to the basic exemption limits, I propose 
to allow every tax payer a consolidated limit of Rs. 1 lakh for savings which will 
be deducted from the income before tax is calculated . All prevailing sectorul 
caps will be removed . The rebate under Section 88 is being eliminated and Section 
80L is being omitted to reflect the new regime. 
156 . In addition to the sum of Rs.1 lakh , the following six deductions will 
continue to receive the same tax treatment as prevails today : 

i) interest paid on housing loan for self- occupied house property ; 
ii ) medical insurance premia ; 
iii ) specified expenditure on disabled dependanı, 
iv ) expenses for medical treatment for self or dependant or member of 

a HUF ; 
v ) deduction in respect of interest on loans for pursuing higher studies ; 

and 
vi) deduction to a person with disability. 


157 . Tax treatment of savings is a complex issue but we can benefit from the 
best international practices in this regard . We have already introduced EET 
based taxation in the defined contribution pension scheme applicable to newly 
recruited government servants. Before we fully migrate to the EET system for 
all kinds of savings, it is necessary to resolve a number of administrative issues. 
Hence, without making any change for the present, I propose to set up a commitice 
of experts that will work out the road map for moving towards an EET system . 


158 . Bowing to popular demand , I propose to continue the exemption from 
tax on interest earned on accounts maintained hy Non Resident Indians . 


159 . While the tax reliefs that I have given today should warm the hearts of 
the tax payers , I have also an obligation to raise resources , especially to meet the 
large requirements of NCMP -mandated programmes . 


160 . I have looked into the present system of taxing perquisites and I have 
found that many perquisites are disguised as fringe benefits, and escape tax . 
Neither the employer nor the employee pays any tax on these benefits which are 
certainly of considerable material value . At present, where the benefits are fully 
attributable to the employee they are taxed in the hands of the employee ; that 
position will continue. In addition , I now propose that where the benefits are 
usually enjoyed collectively by the employees and cannot be attributed to 
individual employees , they shall be taxed in thehands of the employer. However, 
transport services for workers and staff and canteen services in an officc or factory 
will be outside the tax net. The tax is not a new tax , although I am obliged to call 
it by a new name, namely, Fringe Benefits Tux . The rate will be 30 per cent on 
an appropriately defined base . 
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161. I believe I have given a large measure of relief to personal income tax 
payers, and I hope all sections of the people and all members of the House are 
happy. This leadsme to corporate income tax . 


162. The corporate income tax rate, the surcharge thereon and the rates of 
depreciation are inter - linked . Any reform would have to address all three 
elements. The international best practice is to provide for depreciation at rates 
that would enable the investor to replace the asset before its economic life ends. 
In India, in addition to the depreciation rate we have allowed an initial depreciation 
in order to encourage new investment. Hon ble members may recall that. last 
July, I reduced the condition relating to increase in installed capacity from 25 per 
cent to 10 per cent. 


163. I am also obliged to keep in mind that a number of profit making 
companies continue to pay low tax, even if well within the law , by taking 
advantage of liberal depreciation rates and of exemptions and incentives . 
Moreover, the current depreciation rates lean towards employing capital rather 
than labour, 


164 . There is also a demand that corporate tax rates should be aligned with 
the highestmarginal personal income tax rate . 


165. After careful consideration of the pros and cons,the interest of the revenue 
and the need to give the corporate sector a measure of relief, I propose the 
following tax structure . 


166 . For domestic companies , the corporate income tax rate will be 30 per 
cent. There will also be a surcharge of 10 percent. The rate of depreciation will 
be 15 per cent for generalmachinery and plant, but the initial depreciation rate 
will be increased to 20 per cent. 


167. The corporate sector will find that the proposed tax structure is fair. gives 
them relief of nearly 3 per cent in the tax rate , encourages new investment and 
ensures equity among all sections of corporate tax payers. 


168 . As a furthermeasure of relief, I propose to remove the requirement of 10 
per cent increase in installed capacity for availing of the benefit of initial 
depreciation . 


169 . To encourage technological upgradation , I propose to reduce the 
withholding tax on technical services from 20 per cent to 10 per cent. 


170 . I also propose that creditwill be allowed for the Minimum Alternate Tax 
(MAT) paid under Section 115 JB of the Income Tax Act . 


171 . I do not propose to make any changes in the tax regime applicable to 
foreign companies. 
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172. Last July , I had indicated that I would review the terminal dates on 
exemptions given for specific purposes . Accordingly , I propose to extend the 
terminal date , in the following three cases, from March 31 , 2005 to March 31, 
2007 : 

Weighted deduction of 150 per cent of expenditure on in -house 
research and development facilities of companies engaged in the 
business of biotechnology , pharmaceuticals, electronics , 
telecommunication , chemicals or any other notified product; 
Deduction of profits of new industrial undertakings in Jammu & 
Kashmir ; 
100 per cent deduction of profits of companies carrying on scientific 
research and development and approved by the Department of 
Scientific and Industrial Research . 


173 . In deference to the request from Air India and Indian Airlines, I propose 
to extend up to September 30 , 2005 the exemption from tax on agreements to 
acquire aircraft or aircraft engines on lease . 
174 . The securities transaction tax (STT ) has stabilized , but the rules are widely 
perceived to be too low . I, therefore , propose to make a very nominal increase in 
the rates for all categories of transactions . Thus, a duy trader who is liable to pay 
STT at 0 .015 per cent will now be liable to pay at 0 .02 per cent. This small 
increase should not ruffle anyone s feathers. This nominal rate of increase will 
apply to all categories. 
175 . AsHon ble Members are aware , there have been significant developments 
in the past decade in the capitalmarket including the introduction of trading in 
financial derivatives. We have also established a transparent system of trading 
with adequate safeguards for audit trail. Hence , I propose to amend the Income 
Tax Act to provide that trading in derivatives in specified stock exchanges will 
not be treated as " speculative transactions " for the purposes of the Income Tax 
Act. 


176 . I propose to amend the one-in -six criteria for filing income tax retums. 
Mobile telephone will be removed . Instead , paymentfor electricity ofmore than 
Rs.50 ,000 per year will be included as a criterion for filing a return of income. 


177 . The NCMP requires the Government to introduce special schemes to 
unearth black money and assets . I am obliged to carry out the mandate , but 
without giving undeserved relief or an amnesty. I am concerned about large cash 
transactions, especially withdrawals of cash , when there is no ostensible purpose 
to withdraw such large amounts of cash . These cash withdrawals leave no trail , 
and presumably become part of the black economy. Therefore , I propose to 
introduce two anti tax -evasion measures: Firstly , I propose to levy a tax on 
withdrawal of cash on a single day of over Rs. 10 ,000 or more from banks at the 
rate of 0 .1 per cent. Thus, a person withdrawing Rs. 10 , 000 in cash would have 
to pay a small sum of Rs. 10 . Secondly , I propose to require banks to report to the 
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Government all deposits which are exempt from TDS on interest . I intend to 
observe the results of these steps before I propose any further measures , 
178 . Many administrative reforms are underway in the Department of Revenue . 
Among them are the tax information network ( TIN ) and the on -line tax accounting 
system (OLTAS). 
179. As a measure of facilitation , I propose to follow international practice 
and establish large taxpayer units (LTUS). To begin with , these units will be set 
up in major cities. I would like to invite large tax payers, whether of corporate 
tax or income tax or excise duties or service tax , to participate in the programme 
and avail of the single window service . For small taxpayers, I propose to set up 
Help Centres in cooperation with industry associations, professional bodies and 
NGOs. 


180 . I have received many suggestions on amendments to the direct tax laws 
and the indirect tax laws. I have decided to accept some suggestions that require 
to be acted upon immediately, but I do not propose to burden the Finance Bill 
with those changes . Instead , I intend to introduce a separate Bill for that purpose 
during this session . In due course , I intend to place before Parliament a revised 
and simplified Income Tax Bill , 


181. Mytax proposals on direct taxes are expected to yield a gain of Rs.6 ,000 
crore . On the indirect taxes side, they are broadly revenue neutral. 


XIII . CONCLUSION 

Mr. Speaker, Sir , 


182. One of India s proudest sons, Dr Amartya Sen , argues in his book 
“ Development as Freedom " that development is a process of expanding the real 
freedoms that people enjoy . He says, "Growth ofGNP or of individual incomes 
can , of course , be very important asmeans to expanding the freedoms enjoyed 
by the members of the society . But freedoms depend also on other determinants , 
such as social and economic arrangements ( for example , facilities for education 
and health care ) as well as political and civil rights ." The UPA Government 
accepts this ethical dimension to the discussion of economic issues, and in this 
Budget I have attempted to reflect that dimension . More or less the same idea 
was articulated two thousand years ago by Saint Tiruvalluvar who said : 

" Pini Inmai Selyam Vilaivu Inbam Emam 
Ani Enba Nattirkku ly Zyndhu " 


(Health , wealth , produce , the happiness that is the result , and security 

These five, the learned say, are the ornaments of a polity ) 
183. This Budget, Mr Speaker, is an attempt to lay down a path in which 
growth and equity will reinforce each other and build a new India . 
184 . Sir , with these words, I commend the Budget to the House . 
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